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 Title:  Discussion  on  the  motion  for  condieration  of  the  Metro  Railways  (Amendment)  Bill,  2009(Bill  passed).

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now  we  will  take  Item  31.  Again  that  has  been  repeated;  Shri  Ajay  Maken  was  authorized  but  he  was
 not  here.

 THE  MINISTER  OF  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI  S.  JAIPAL  REDDY):  Sir,  he  has  a  Bill  which  he  is  to  discuss  in  the  other  House.
 Please  forgive  us  for  that.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Okay.  The  hon.  Minister.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  I  beg  to  move:

 "That  the  Bill  to  amend  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and  Maintenance)  Act,  2002  and  the  Metro  Railways
 (Construction  of  Works)  Act,  1978,  be  taken  into  consideration."

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion  moved:

 "That  the  Bill  to  amend  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and  Maintenance)  Act,  2002  and  the  Metro  Railways
 (Construction  of  Works)  Act,  1978,  be  taken  into  consideration."

 oft  सैयद  शाहनवाज़  हुसैन  (भागलपुर):  उपाध्यक्ष  अहोठय,  मैँ  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया।  ऐसे  तो  इसकी  चर्चा
 पर,  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी  -्तु  की  जगह  इसे  राष्ट्रीय  राजधानी  राज्य  क्षेतू  का  अमैन्डमैल्ट  जरूरी  था,  इसलिए  सरकार  इसे  लेकर  आई  है।  लेकिन  इसके  माध्यम से,  मैट्रो में  जो
 अच्छी  चीजें  हो  रही  हैं,  उसके  लिए  मैं  खासकर  शी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  को  बधाई  देता  हूं,  जिन्होंने  यह  कल्पना  की  और  इसकी  शुरूआत  की।

 SHRI  JAGDISH  TYTLER  (DELHI  SADAR):  I  challenge  you  on  this.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Tytler,  you  will  be  given  time  to  speak  on  this  Bill.  Please  sit  down.

 of  सैयद  शाहनवाज़ ज  :  जब  टाइटलर  Wed  इस  पर  बोलने  के  लिए  ws  होंगे  तो  मैँ  जो  कह  रहा  हूं,  उसमें  जो  भी  चैलेंज  वह  करेंगे,  वह  में  नीतू  हैं,  मैं  कम  से  कम  उन्हें
 कोई  चैलेंज  जही  कर  सकता|  लेकिल  दिल्ली  में  थी  मदन  लाल  अतुराना  के  नेतृत्व  में  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  थी,  तभी  यह  waa  हम  लोगों  ने  देखा  था  और  जब  war}
 की  ताबीर  होती  हैं  तो  अच्छा  लगता  है।  मैंने  रेलवे  के  एक  भाषण  में  बोलते  हुए  कहा  था,  वह  पंक्ति  मैं  उनकें  लिए  दोहटात  हूं  कि  कई  बार  जो  काम  आप  करते  हैं,  जो  बड़ी  प्रोजैक्ट
 आप  देश  के  लिए  लेते  हैं,  वठ  जरूरी  नहीं  हैं  कि  आपके  कार्यकाल  में  पूरा  ही  हो  जाएा  जैसे  आज  बंगलौर  का  एयरपोर्ट  बना,  रेड्डी  साहब  के  यहां  हैदराबाद  का  एयरपोर्ट  बना,
 लेकिन  उसका  उद्घाटन  वहां  यूपीए  की  चेयरपर्सन  ने  किया|  यह  उनका  अधिकार  भी  है  और  मंत्री  जी  उन्हें  लेकर  भी  गये,  लेकिन  बंगलौर  और  हैदराबाद  में  जो  एयरपोर्ट्स  बने  हैं,
 जब  मैं  भारत  सरकार  का  नागरिक  उड्डन  मंत्री  था  तो  मैंने  इसकी  शुरूआत  की  eft  थी  कृष्णा  साहब  वहां  कर्नाटक  में  चीफ  मिनिस्टर  थे  और  १  चंद्रबाबू लायड्द  आंधू  पूदेंश  में
 चीफ़  मिनिस्टर FY  जब  उद्घाटन  हुआ  तो  उस  दिन  ये  मुझे  नहीं  बुलाते,  परम्परा  भी  नहीं  है,  लेकिन  मुझे  सौभाग्य  प्रा्त  हुआ  कि  मैं  वहां  उद्घाटन  के  दिन  ढी  किसी  पार्टी  के  कार्य कुम
 A  हैदराबाद  गया  था  तो  मुझे  उस  एयरपोर्ट  पर  जानें  का  अवसर  निला  मेंरे  मन  में  बड़ी  खुशी  हुई,  जब  किसी  was  की  ताबीर  हो  जाती  है  और  उसे  देखते  हैं  तो  अच्छा  लगता  ए%
 इसीलिए  जब  मैट्रो  की  शुरूआत  हुई,  इस  पर  नाराज  होने  की  बात  नहीं  हैं,  इसके  लिए  जो  पहली  टीम  सर्वे  के  लिए  जापाल  गई  थी,  जब  भारतीय  जनता  पार्टी  की  दिल्ली  में  सरकार
 थी,  तब  तह  टीम  गई  eft)  खुटाला  जी  ने  तब  एक  टीम  भेजी  थी,  de  देखकर  आई  थी  और  मैट्रो  की  प्रोजैक्ट  पर  काम  शुरू  किया  गया  था|  बाठ  में  यह  सरकार  आई  और  इन्होंने
 इस  काम  को  आगे  बढ़ाया,  मैट्रो  का  काम  गहुन  अच्छा  हो  रहा  हैं।  मैट्रो  के  विस्तार  में  यह  विधेयक  अड़ंगा  था  और  मुझे  लगता  है  कि  इससे  वह  अड़ंगा  हट  जायेगा|  इसके  लिए  मैं
 मंत्री  जी  को  शुभकामना  देता  हूं  कि  आप  एक  अच्छा  पूछताछ  लेकर  आये  हैं।  जब  यह  मैट्रो  बन  रही  हैं,  इसके  URI  बहुत  से  अधिकार  हैं,  उन  अधिकारों  को  देखकर  लगता  हैं  कि
 देश  में  जितने  भी  इस  तरह  की  कंस्ट्रक्शन  के  काम  हो  रहें  हैं,  मैट्रो  जितनी  तेजी  से  बन  रही  है,  उसके  लिए  उसके  चेयरमैन,  शासन  साहब  को  एक  चैनल  के  जरिये  पिछली  बार
 इंडियन  ऑफ  दि  ईयर  का  अवार्ड  मिला  और  वह  इसके  पातू  भी  हैं

 उनको  मिलना  चाहिये  था,  वह  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं,  सरकार  नें  पूरे  अधिकार  मेट्रो  कॉरपोरेशन  को  दे  दिये  हैं  और  वह  इस  तरह  से  काम  कर  रही  है।  काश,  ऐसे  अधिकार रेल
 मंत्रालय  के  uri  होते  तो  जितनी  घोणाटें  रेलवे  की  होती  हैं,  और  जिस  प्रकाट  मेट्रो  रेल  का  कार्य  जल्दी  से  पूरा  होता  हैं  तो  राजनीति  में,  सामाजिक  अत  में  काम  करने  ताले
 कार्यकर्ताओं  के  मन  में  यह  बात  आती  हैं  कि  जब  मेट्रो  का  काम  वक्त  से  पहले  पूरा  हो  सकता  हैं  तो  अगर  देश  के  अ्ह  प्रोजैवटस  वक्त  से  पहलें  पूरे  हों  तो  देश  में  एक  अच्छा  संदेश
 जायेगा|  लेकिन  यह  देश  का  दुर्भाग्य  हैं  |  जब  हम  मैट्रो  में  तलते  हैं  तो  लगता  हैं  कि  इसका  हदूद  बढ़ा  हैं।  यह  नोएडा,  फरीदाबाद,  गुड़गांव  तक  गई  है  और  अब  शाजिटाबाद  तक  ले
 जा  रहे  हैं  और  उसके  बाद  इसे  और  आगे  ले  जाने  वाले  हैं।  जब  हम  इसमें  बैठते  हैं  तो  हम  लगता  है  कि  जो  हमने  "शाइनिंग  इंडिया

 "
 की  कल्पना  की  थी,  वह  पूरी  हो  रही  है।  भारत

 को  एक  विकसित  राष्ट्र  के  तौर  पर  देखते  हैं.  (व्यवधान)



 गुह  मंतालट  में  राज्य  मंत्री  (शी  शिकार  जायसवाल)  :  आपने  जो  कल्पना की  थी,  उसे  हम  पूरा  कर  रहे  हैं।

 शु  सैयद  शाहनवाज़  हुसैन  :  इसलिये  हमले  कहा  कि  हमने  जो  कल्पना  की  थी,  उसे  आप  पूरा  कर  रहे  हैं।  इसके  लिये  आपको  धन्यवाद  देते  हैं  कि  आप  हमारे  पद-चिन्हों  पर
 चल  रहे  हैं।  हमारे  बताये  हुये  रास्ते  पर  और  जो  हमने  ट्रेक  दिया,  आप  उस  पर  चल  नहीं  रहे  हैं  बल्कि  उस  पर  दौड़  रहे  हैं।  मैं,  इसलिये  आपको  बधाई  देता  हूं।  यही  सरकार की
 जिम्मेदारी होती  हैं।  आप  जो  काम  अभी  छोड़कर  जायेंगें,  हम  उसे  पूरा  करेंगे,  तब  याद  x x  यह  भी  कहेंगे  कि  जो  गाजियाबाद  के  लिये  अमेंडमेंट  लेकर  आये  हैं,  उसे  पूरा कर  रहे
 हैं,  इसलिये  भी  मंत्री  जी  को  और  सरकार  को  याद  करेंगे,  लोकतं तू में  यही  परम्परा  हैं|  आप  क  ई  बार  आते-जाते  रहते  हैं  लेकिन.  (व्यवधान)

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  (TRICHUR):  Are  you  sure  of  coming  back  to  power?  ...(/nterruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Please  do  not  disturb  him.

 oft  सैयद  शहलवाज़ा  हुसैन  :  इंशा  अल्लाह,  हमें  विश्वास  हैं।  उपाध्यक्ष जी,  ववकत  यह  है  कि  जब  जायसवाल  जी  इधर  थे,  तब  इधर  से  जो  बोलते  थे,  वह  भूल  गये  हैं|  उधर  के
 लोग  इधर  और  इधर  के  लोग  उधर  जाते  हैं,  इसलिये  मन  बनाकर  रहना  चाहिये,  बाकी  जनता  के  हाथ  में  है  वह  सर्वमान्य S|  हमारे  कहने  पर  करनें  वाली  नहीं  है।  उसके मन  में
 जो  होगा,  उ  करेगी,  उसमें  घबराहट  की  बात  नहीं  है|

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  उधर  फिर  आयेंगे|

 oft  सैयद  शाहनवाज़ हुसैन  :  आपने  शुभकामना  ठी  कि  फिर  से  इफेक्ट  हो  जायें..  आपने  इधर  रहने  के  लिये  कहा  हैं  लेकिन  इधर  से  उधर  आले  के  लिये  al  ct  यह  जनता तय
 करेगी,

 उपाध्यक्ष जी,  मेट्रो  को  देखकर  एक  विश्वास  जगता  है।  फील  गुड  होता है।  यह  लगता  हैं  कि  हमने  मैट्रो  के  जरियें  कितना  काम  किया  हैं।  इस  कार्य  में  देश  के  लोग  सक्षम  हैं  कि
 हम  बड़े  से  बड़ा  काम  कर  सकते  हैं।  इसलिये,  हमने  मंती  जी  से  कहा  कि  जब  मैट्रो  में  इतना  तेजी  से  काम  हो  सकता  हैं  तो  क्यों  नहीं  रेल  मंत्रालय  को  सलाह  देते  ताकि  जितने
 रेलठे  के  प्रोजेक्ट्स हैं,  वे  वक्त  से  पहले  पूरे  हो  जायें  तो  हम  सरकार  को  धन्यवाद  करेंगे|  जो  लोग  दिल्ली  में  हैं  ,  उन्हें  तो  मैट्रो  में  बैठने  की  सुविधा  मिल  गई,  जो  कंट्रीसाईड  में  बसे
 हुये  हैं  पली  गाजियाबाद  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  रहने  वालों  को  मिल  गई  लेकिन  जिन  पू देशों  में  मैट्रो  का  काम  शुरु  हो  गया  हैं,  बाकी  राज्य  भी  चाहते  हैं  कि  वहां  भी  मैट्रो  रल
 होनी  वाडिया  आपकी  सरकार  हमेशा  आम  आदमी  की  चर्चा  करती  है,  चाहे  वह  आम  आदमी  के  लिये  कुछ  भी  न  करे  लेकिन  यह  gay  की  बात  हैं  कि  वह  आम  आदमी  की  चर्चा
 जरूर  करती  हैं  आपका  हाथ आम  आदमी  के  Bel  आज  मैट्रो  में  किराया  इतना  ज्यादा  हैं  कि  ब्लू  लाईल  या  डीटीसी  बस  में  जो  आदमी  5  रुपयें  मैं  जा  सकता  हैं,  मैट्रो  में  उसे  4-5

 गुना  ज्यादा  किराया  देना  पड़ता  है।  जो  गरीब  आदमी  है,  मजदूर है,  उसे  भी  मैट्रो  में  सफर  करने  का  अधिकार  मिलना  चाहिये।  यह  भी  कोशिश  होनी  चाहिये  कि  पीट  मेकिंग  के
 नाम  पर  ऐसा  ।  हो  कि  आम  आदमी  उसमें  बैठ  डी  न  सके,

 उपाध्यक्ष जी,  मैं  दिल्ली  में  छातू  रहा  हूं  और  12  रुपये  का  पास  लेकर  बस  में  दिल्ली  में  कहीं  से  कहीं  तक  जा  सकता  था  और  वह  पास  डीटीसी  में  चलता  था|  [554

 उस  तरह  का  पास  दिल्ली  के  छातों  को  मैट्रो  में  नहीं  मिल  रहा  हैं।  महोदय,  मेटा  आपके  जिनी  यह  अनुरोध  है  कि  दिल्ली  के  छातों  को  वह  सुविधा  मिलनी  चाहिए  और  मैट्रो  के  किराये
 पर  सरकार  की  कुछ  मिलिटरी  होनी  afer,  आप  सारे  अधिकार  उन्हें  दें,  लेकिन  किराये  का  अधिकार  सरकार  के  पास  होना  चाहिए।  ऐसा  कोई  ।  कोई  फोरम  सरकार  के  पास  भी
 होला  चाहिए।  हवाई  जहाज  में  जैसा  हुआ  है,  ऐसा  नहीं  होना  वाहिए।  आपने  तो  एक  बार  दे  दिया  और  पैट्रोलियम  मंत्री  ने  कह  दिया  कि  हम  इतना  करोड़  रूपया  बाद  में  देंगे  क्योंकि
 बड़ा  रेसेश  हैं।  एटीएफ  का  रेट  बहुत  बढ़  गया  है।  एयर  टरबाइन  फ्यूल  का  रेट  बढ़  गया  तो  जहाज  नें  उस  समय  किराया  बढ़ा  विटा  अब  एयर  टरबाइन  फ्यूल  का  रेट  बहुत  घट
 गया  हैं,  70  फीसदी तक  घट  गया  हैं,  लेकिन  एयरलाइनों  ने  कार्टेल  बना  लिया  और  कहा  कि  हम  किराया  नहीं  घटाएंे।  यानी

 जब  गवर्नमेंट  से  फायदा  लेना  हो  तो  वे  गवर्नमेंट  पर  डिपेंड  हो  जाते  हैं  कि  अगर  गवर्नमेंट  हमारी  हिफाजत  नहीं  करेगी  तो  हमारी  हिफाजत  कौन  करेगा?  जब  गवर्नमेंट फायदा  दे
 देती  हैं  और  तेल  का  रेट  घट  जाता  है  तो  आज  देश  की  एयरलाइनों  ने  कार्टेल  बना  लिया  कि  कुछ  भी  हो,  उनके  सीएमडी  और  उनके  मालिक  बयान  दे  रहे  हैं,  वे  तीन-चार  हैं  और
 उनमें  एअर  इंडिया  भी  शामिल  हो  जाती  हैं,  कि  हम  किराया  नहीं  घटाएंगे,  इस  अधिकार  को  सरकार  को  चैक  करना  चाहिए|।  आज  जिस  तरह  रेलवे  में  कहते  हैं  कि  हमने  ठो
 पुनीत कम  दिया  है,  आप  एअरलाइन  में  यह  बात  नहीं  कहते  हैं,  मैट्रो  में  भी  यह  बात  नहीं  कहते  हैं।  महोदय,  मेंरा  आपके  माध्यम  A  यह  अनुरोध  हैं  कि  मैट्रो  के  अंदर  भी  किराये
 पर  लगाम  लगनी  ae,

 उपाध्यक्ष  महोदय  |  आठ,  GA  माननीय  सदस्य  बोलने  वाले  हैं  और  हमने  इसके  लिए  एक  घंटा  निर्धारित  किया  3

 थी  सैयद  शाहनवाज़  हुसैन  :  अहोठया,  ढमर्ट  पार्टी  बहुत  बड़ी  है|  यह  बहुत  महत्वपूर्ण मामला  है|  महोदय,  बोलने  का  क्या  मजा  जब  उसमें  पूरा  तथ्य  91.0  आए।|  मैं  कोई  फॉरमैट

 के  लिए  नहीं  बोल  रहा  हूँ।  संसद  में  जब  खड़े  होकर  बात  रखते  हैं  तो  वह  बात  पूरी  तरह  से  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  आनी  तढिए  विपक्ष  का  काम  सत्ता  usr  को  जगाते  रहना  हैं,
 ताकि  उनके  ध्यान  में  बातें  आयें|  मैँ  जानता  हूँ  कि  मंत्री  जी  पत  काबिल  हैं  और  हमें  इनकी  काबलियत  पर  पूरा  भरोसा  है  हम  इनका  पुत  सम्मान  करतें  हैं  हम  विपक्ष के  जाते
 जो  हमले  कर  रहे  हैं,  वे  लड़ाई-झगड़े  के  लिए  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  हम  सिर्फ  सुझाव  के  लिए  कर  W  हैं।  जब  शी  जयपाल  जी  इधर  से  कुछ  बोलते  थे  और  हम  मंत  थे  तो  हम
 बहुत  ध्यान  से  नोट  करतें  थे,

 महोदय,  जहाँ  मैनें  किराये  की  बात  की  हैं  वहीं  मैं  सुरक्षा  पर  भी  बात  करना  चाहता  हूँ  और  इसके  बाद  मैं  अपनी  बात  समाप्त  ऋऊंठ  आज  मैट्रो  बलों  के  नाम  पर  कितनी
 जिन्दगियां खत्म  हो  रही  हैं।  आज  पूरी  दिल्ली  के  अंदर  काम  हो  रहा  है,  यह  बहुत  अच्छी  बात  हैं,  लेकिन  कई  बार  पिलर  गिर  जाते  हैं,  कई  लोगों  की  जान  चली  जा  रही  हैं।  एक
 केस  में  तो  एक  आदमी  की  पीठ  में  पूरा  रॉड  चला  गया  और  एम्स  के  डॉक्टरों  वे  बड़ा  कमाल  किया|  उसके  होश  में  रहते  हुए  उसका  ऑप्रेशन  किया|  सरकार को  इस  पर  ध्यान
 देना  चाहिए।  मेरा  आपसे  यह  अनुरोध  है  कि  मैट्रो  बनाने  में  जो  हादसे  हो  रहे  हैं,  अगर  यह  इतना  अच्छा  प्रोजेक्ट  है  तो  उनको  पूरा  मुआवजा  मिलना  चाहिए  मेरी  सूचना यह  हैं  कि
 मैट्रो  के  जरिये  हुए  डाठसों  में  जो  लोग  आे  हैं,  उनको  उतना  मुआवजा  भी  नदी  मिलता  है,  जितना रेलवे  देता  है।  इसका  पूरा  ध्यान  RAI  जाना  चाहिए।  कॉमनवेल्थ नेम  से  पहले  मैट्रो
 पूरी  तरह  बन  रही  है  और  पूरे  देश-विदेश  के  लोग  यहाँ  आएंगे।  इनकी  जो  मैट्रो  बली  हैं  उसे  लोग  देखेंगे  और  भारत  की  छवि  अच्छी  होगी|  मेरा  आपके  जरिये  यह  अनुरोध  है  कि
 आपने  जिल  रूटों  पर  मैट्रो  बनाया  हैं  उसमें  एक  टाइम  लिमिट  हैं  कि  इतने  बजे  के  बाद  इसमें  सफर  asl  कर  सकते  हैं|  यह  जागता  हुआ  शहर  हैं,  इसकी  फेरी  को  और  बढ़ाना
 वाहिए।  आपने  पचास  हजार  करोड़  रूपये  से  ज्यादा  खर्च  करके  रूट  तो  बना  लिया|  आप  इतना  पैसा  खर्च  करके  नया  शहर  भी  बसा  सकतें थ  आपने  मैट्रो  बनाया  है,  यह  अच्छी
 चीज  है  और  अच्छी  चीज  जब  बनी  हैं  तो  उसका  फायदा  चौबीस  घंटे  लोगों  को  मिलना  afer,  इसमें  डिब्बे  बढ़ने  चाहिए,  इसकी  फेरी  बढ़नी  चाहिए  और  इसके  किराये  को  ठीक
 करना  afer,  इसकी  सेफ्टी  और  सिक्यूरिटी  पर  ध्यान  देना  चाहिए  और  इसमें  आम  आदमी  को  चलने  का  मौका  मिलना  ताढिएा।  आपने  इसकी  wReshio dist dori, बॉडी  बनायी,  यह



 अच्छी  चीज  हैं।  अगर  आप  इस  देश  के  आम  आदमी  को  भी  इसमें  चलने  का  अधिकार  दिलाएंगे  तो  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  कि  एक  अच्छा  काम  आप  कर  रहे  हैं।  जो

 रास्ता  हम  लोगों  ने  दिखाया  है  आप  उस  पर  आगे  बढ़  रहे  हैं।  आपको  बढत-बहुत बधाई,

 शहरी  विकास  मंत  (शी  एस.  जयपाल  रेड्डी)  :  धन्यवाद,

 oft  जगदीश  टाइटलर  (दिल्ली  सदर)  :  महोदय,  पहले  तो  मैं  अमेंडमेंट  देहली  मैट्रो  रेलवे  एक्ट  2002  एंड  मैट्रो  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  vac  1978  का  सपोर्ट  करता  हूँ।  अपनी  बात

 कहने  से  पहले  मैं  रेडडी  साहब  का  धन्यवाद  करता  हूँ  कि  दिल्ली  A  एमपी  होने  के  लाते  इन्होंने  दिल्ली  का  बहुत  साथ  दिया  हैं।  155.0

 पहले  अॉथटाज्ड  फॉलोजीज़  और  फिर  जो  लाश  मास्टर  प्लान  के  कारण  हुआ,  उसमें  जो  जो  राहत  इन्होंने  दी,  उसके  लिए  मैं  इनका  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूँ,  शहलवाज़
 जी,  आप  मेरे  बहुत  अच्छे  नीतू  हैं।  मैं  थोड़ी  सी  dwayss  बताया  चाहता  हूँ  इसके  बारे  में  यह  प्रोजैक्ट  इंदिरा  जी  के  वक्त  शुरू  हुआ  था|  रशियन  एक्सपर्ट्स इसके  लिए  आए  थे
 जिन्होंने  ज  महीनें  दिल्ली  के  वाटर  लेवल  डीलिंग  करके  देखे  और  तब  दिल्ली  में  अंडरगूउंड  रेलवे  लाने  की  बात  की  गई  oft)  मगर  क्योंकि  रशिया  टूट  गया,  उस  वक्त  wat
 अकाउंट  से  जो  मैट्रो  रेलवे  बनी  थी  वह  नहीं  बल  सरकी  और  कई  सालों  तक  वह  पोस्ट  बंद  Yar  जब  मैं  टूंसपोर्ट मंदी  बना,  उस  वक्त  दिल्ली  सरकार  नहीं  थी,  a  मेट्रोपोलिटन
 काउंसिल of  उस  वक्त  यह  नियम  है  कि  cake  मंत्री  दिल्ली  की  परिवहन  व्यवस्था  को  देखता  हैी  उस  वक्त  यह  प्लान  मैंने  सोचा  था  कि  दिल्ली  में  अंडखऊंड  रेल  और  मैट्रो  आली
 वाहिए  मैं  थोड़ा  ag  कराना  चाहता  हूँ  आपको  कि  मैरे  घर  में  आज  भी  पहला  मँडल  पड़ा  हुआ  हैं  और  एडीबी  के  पहले  लोन  के  लिए  मैं  साउथ  कोरिया  गया  था  और  वह  पहला  लोन
 मैं  नैगोशियेट करके  आया  था|  जो  पहला  डिज़ाइन  अपूत  किया  था,  उसके  लिए  मैं  रेलवे  डॉक्स  पर  गया  था  और  मैं  खुद  अपूव  करके  आया  था|  मुझे  बड़ा  शौक  था  इसका  और  वह
 disc  उन्होंने  मुझे  प्रोजेक्ट  किया  जो  मेरे  पास  पड़ा  है|  मदन  लाल  अतुराना  जी  की  बात  भी  मैँ  बताना  चाहता  हूँ।  जब  यह  काम  शुरू  हो  गया  तो  दिल्ली  में  मठन  लाल  सुराना  जी  की
 सरकार  आड  मैं  मदनलाल  खुराना  जी  के  पास  गया  और  मैंने  कहा  कि  मैं  दिल्ली  से  केन्द्र  में  मंत  हूँ  और  आप  दिल्ली  के  चीफ  मिनिस्टर  हो।  हमारी  आपस  की  लड़ाई  के  कारण
 कझ्ी  दिल्ली  के  लोगों  को  तकलीफ  ज  हो,  मैँ  चाहता  हूँ  कि  जितना  भी  आपको  मेरा  सहयोग  चाहिए,  मैँ  अपनें  मंत्रालय  से  आपको  देना  चाहता  S|  उन्होंने  एक  मीटिंग  बुलाई  जिसके
 अंदर  मैं  सारे  अधिकारियों को  लेकर  गया|  उसमें  गवर्नर साहब  भी  थे|  मैंने  कहा  था  कि  मेरे  मंत्रालय  से  आपको  बिल्कुल  ब्लैंक  चैक  है  क्योंकि  मैं  चाहता  हूँ  कि  दिल्ली  में  मैट्रो  आजी
 वाहिए।  मदन  लाल  खुराना  जी  नें  इसको  एकर्नेलिंज  किया  उन्होंनें  मुझे  कहा  था  कि  मैं  बाहर  इसको  देखने  जाना  चाहता  हूँ।  मैंने  ऊ बैल्ट्रल  गवर्नमैंट  से  परमीशन  दिलाकर  उनको
 पैरिस  और  सिंगापुर भेजा  था|  हाँ,  यह  बात  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  के  सभी  प्रोजेक्ट्स  कोई  न  कोई  सरकार  शुरू  करती है  और  कोई  न  कोई  सरकार  उनको  पूरा  करती  है|
 वाजपेयी  जी  की  सरकार  ने  आगे  जाकर  इसकी  कंटीन्यूटी  बनाई,  उसके  लिए  हम  मना  नहीं  करते  हालांकि  मुझे  बड़ा  अफसोस  sail  कि  मेरे  अ  में  जब  शुरूआत  की  जमुनापार
 सें,  जिस  आदमी  नें  मैट्रो  शुरू  की,  उसको  तो  बुलाया  भी  नहीं  आडवाणी  जी  नें।  मैंने  uc  भी  लिखा  था  उनको|  खैर,  कोई  बात  जहां।  मगर  मैं  रेड्डी  साहब  A  एक  बात  कहना
 चाहता  हूँ  कि  उस  वक्त  हमने  हिन्दुस्तान  के  23  राज्यों  के  लिए  मैट्रो  को  अपील  दिया  था|  जब  दिल्ली  को  देने  की  बात  आई,  तो  मैंने  जो  बात  कही  थी,  लोगों  ने  बिल्कुल सोता  ही
 नहीं,  मैंने  कहा  था  कि  कम  से  कम  238  स्टेशन  दिल्ली के  बनेंगे।  आप  मेहरबानी  करके  उन  स्टेशंज  को  कॉमर्शियल  सेक्टर्स  बनाइए|  तीन  मंज़िल  पार्किंग  लॉट्स  वीठे  बनाइए|
 यह  टोक्यो  में  हैं  और  शिकागो  में  हैं।  Act  कहा  था  कि  आप  मेहरबानी  करके  उसके  ऊपर  सेल्य  टैक्स  के  ऑफिस,  एक्साइज के  ऑफिस,  बिजली  पानी  जमा  करने  के  ऑफिस
 बनाइए,  होटल्स  बनाइए,  कॉमर्शियल  सै्टर्स  बनाइए|  आपने  फेयर  की  बात  कही,  उसमें  मैंने  कहा  कि  एडवर्टािज़मट  A,  डिसपैंसरीज़  से,  टैस्ट  हाउटेज़  से,  इनकम  होगी,
 गवर्नमैंट  की  जितनी  भी  अकोमोडेशंस हैं,  वहां  शिफ्ट  करायें।  कोई  हाउसवाइफ  भी  है  तो  घर  से  निकलकर  मैट्रो  मैं  बैंठे  और  बिल  जमा  कराकर  वापस  आ  UL]  अभी  क्या  होता  हैं
 कि  30  किलोमीटर  डीसी  के  ऑफिस  जाना  पड़ता  हैं  और  a  दिन  cisa  लगती  हैं।  दिल्ली  के  सारे  भफिसेज़  वहां  शिफ्ट  किये  जा  सकते  हैं।  a  कार्पोरेशन के  आफिसेज़  अलग
 अलग  मैट्रो  स्टेशंज  पर  शिफ्ट  किये  जा  सकते  हैं।  इससे  लोगों  को  कितनी  बड़ी  सुविधा  हो  जाएगी!  मैँ  आपकी  बात  मानता  हूँ  कि  स्टूडैंट्स  के  लिए  स्पेशल  ए  होना  चाहिए|।  यह
 उस  वक्त  भी  मैंने कहा  था|  आपने  कॉमर्शियल  सेक्टर्स  बनाए  हैं  मगर  बड़े  अनप्लांड  बलाए  हैं।  आपके  कॉमर्शियल  सेक्टर्स  आठ-नौ  मंज़िल  के  बनने  afer,  [h56]

 17.00  hrs.

 आपने  थोड़े  से  मॉल  बनाने  के  लिए  और  उनसे  YE  होले  वाली  हृ्कम  के  बारे  में  डी  सोचा  |  एडवर्टाइजमेंट,  मानस,  होटल्स  और  ट्स्टोल्टर  से  इतनी  इन्कम  आनी  चाहिए  कि
 अगले  बीस  साल  तक  आपको  किराया  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  उसी  के  किराए  से  आप  दिल्ली  के  लोगों  को  सुविधा  दे  सकते  हैं।  आपकी  यह  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी हा  जिस

 तरह  से  आपने  ech  के  कार्यों  के  लिए  जिम्मेदारी  निभाई  है।  आपके  कार्यों  के  कारण  ही  हमने  बीजेपी  को  दिल्ली  में  बुरी  तरीके  से  हराया  है|  आप  आज  के  दिन  मुझे  विश्वास
 दीजिए  कि  आप  इन्हें  कमर्शियल  सेक्टर  बनाएंगे  और  उनसे  YH  होने  वाले  Yor  A  किराया  पूरा  करेंगे,  दिल्ली  के  लोगों  पर  कोई  बोझ  नहीं  पड़ेगा|  आप  छातों,  खिलाड़ियों और  पत्रा
 विभूषण  इत्यादि  एवा्डो  से  नवाजे  गए  सभी  लोगों  को  कन्सैंशन्स  दीजिए।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  एक  बार  फिक्शन  करके  हार  पहनाकर  जिम्मेदारी  पूरी  हो  कड़  किसी  को
 प्लॉट  दिया  गया  तो  वह  उसे  YA  करने  के  लिए  दस-दस  साल  तक  रोता  रहता  है।  आप  उन्हें  सीधी  wooo  दीजिए,  जिससे  उन्हें  फायदा  हो  सके|



 महोदय,  मुझे  खुशी  हैं  कि  जो  प्रोजेक्ट  मैंने  शुरू  किया  था,  वह  हिन्दुस्तान में  चारों  तरफ  जा  रहा  है।  मैं  वाजपेयी  जी  का  भी  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  उसे  रोका  नहीं,
 उसे  चलाया

 महोदय,  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  के  पास  कम  A  कम  25-30  हजार  करोड़  रूपये  की  पार्टी  डीटीसी  डिपोज़  के  रूप  में  पड़ी  है।  आपको  इसे  एक्सप्लोरर
 करना  चाहिए।  इसको  एवसप्लोड़ट  करने  से  दिल्ली  के  लोगों  पर  डीटीसी  बसों  के  किराए  का  बोझ  आने  वाले  25  सालों तक  नहीं  use|  आपको  तीन  गुना  इन्कम  इन्हीं  प्रोजेक्ट
 से  प्रास्त  हो  सकती  हैं|

 महोदय,  मेट्रो  के  सभी  प्रोजेवटय  के  मॉडल्स  हमने  तैयार  करवाए  थ  इसके  अलावा  डिपोज़  के  मॉडल्स  भी  तैयार  करवाए  A,  मैंने  नरसिम्हा  राव  जी  को  वे  प्रोजेक्ट्स  दिखाए  भी  थे,
 लेकिन  पता  नहीं  उन्हें  क्यों  रोक  दिया  sen,  यह  न्यूड़ेकेट्स  ने  रोका  अथवा  किसी  और  ने,  पता  al;  मैं  आपको  इसे  लीोलटी  देने  के  लिए  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं।  यह

 प्रोजेक्ट  कॉमनवैल्थ  गेम्स  के  कारण  भी  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि  दुनिया  भर  से  बढ़ुत  से  लोग  दिल्ली  को  देखने  आएंगे|  दिल्ली को  सुंदर,  दिल्ली की  सरकार,  दिल्ली के  लोगों  और
 आपनें  बनाया  है।  इसके  लिए  दिल्ली  के  लोग  आपको  बार-बार  याद  करेंगे|

 SHRI  VARKALA  RADHAKRISHNAN  (CHIRAYINKIL):  Sir,  I  support  the  Metro  Railways  (Amendment)  Bill.  This  amendment  is
 brought  to  meet  the  requirements  of  the  Commonwealth  Games  to  be  held  in  October  2010.  Originally,  the  Metro  had
 jurisdiction  over  the  National  Capital  only.  Now  it  is  given  an  extension  to  Uttar  Pradesh  and  Haryana.  That  extension  is  not
 enough.  Now,  I  would  request  the  Government  of  India  to  give  an  extension  to  it  to  cover  Kochi  so  that  Kochi  may  also  have
 Metro.  Just  as  we  have  Indian  Railways  having  jurisdiction  throughout  India,  we  should  also  have  Metro  Corporations  throughout
 India,  including  Chennai,  Kolkata,  Mumbai  and  Kochi.

 Even  under  the  Act,  the  Railway  Safety  Commissioner  is  having  supervision  over  this  Metro  also.  So,  that  is  inter-connected.
 Therefore,  it  would  be  only  just  and  proper  that  a  Metro  Corporation  should  be  having  jurisdiction  over  all  the  metro  cities  of
 India  it  is  a  possibility  just  like  we  are  having  the  Indian  Railways  all  over  India.  So,  we  can  have  such  a  system  covering  all
 the  metro  cities  and  having  Metro  Railways  there.  This  is  only  just  and  proper.[SS57

 Further,  I  would  like  to  inform  the  House  that  the  Kerala  Government  had  taken  the  initiative  of  constructing  the  Metro  Railway  in
 Kochi,  and  they  have  decided  to  invest  money  also  for  this  purpose.  The  Central  Government  need  not  come  in  the  picture.
 Though  they  were  repeatedly  requested  to  cooperate  with  the  State  Government  in  forming  the  Kochi  Rail  Metro  Corporation,  the
 Central  Government  gave  a  deaf  ear  to  it.  They  were  more  or  less  deaf  and  silent  about  the  request.

 THE  MINISTER  OF  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI  S.  JAIPAL  REDDY):  It  is  not  true.  It  is  being  processed.

 SHRI  VARKALA  RADHAKRISHNAN  :  But  so  far  as  I  know,  the  Central  Government  has  not  come  out  in  support  of  the  Kochi
 Metro.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY  :  No,  we  did.

 SHRI  VARKALA  RADHAKRISHNAN  :  If  you  had  come,  then  it  is  all  right,  but  you  must  cooperate  not  by  mere  words.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY  :  No,  it  is  by  giving  money.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Radhakrishnan,  please  address  the  Chair.

 SHRI  VARKALA  RADHAKRISHNAN  :  But  I  am  told  by  the  Finance  Minister  of  Kerala  that  they  have  not  been  provided  with
 sufficient  money,  which  was  expected  from  the  Central  Government.  Therefore,  I  would  request  the  Central  Government  to
 cooperate  with  the  Kochi  Metro  system  just  like  the  Central  Government  had  taken  the  initiative  in  Delhi  Metro  system,  in  the
 National  Capital  Region  (NCR),  by  extending  it  to  two  other  States.

 Therefore,  I  would  request  the  Central  Government  once  again  to  take  up  the  just  and  fair  cause  of  Kochi  for  having  a  Metro  rail
 system.  I  am  also  very  glad  with  the  attitude  taken  by  my  learned  friend  Shri  Jaipal  Reddy,  which  is  very  favourable.  I  thank  him
 for  the  same,  but  mere  words  are  not  sufficient.  He  will  have  to  take  the  initiative  to  see  that  Kochi  Metro  system  becomes  a
 reality  in  the  nearest  future.

 With  these  words,  I  support  the  Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Hon.  Members,  only  one  hour  has  been  allotted  to  us  for  this  Bill.  Therefore,  I  would  like  to  request  the
 hon.  Members  to  give  only  their  suggestions  on  this  issue  in  a  couple  of  minutes  each.

 Now,  I  would  request  Shri  Alok  Kumar  Mehta  to  start  his  speech.  Mr.  Mehta,  please  try  and  conclude  your  speech  within  three



 minutes.

 oft  आलोक  कुमार  मेहता  (समस्तीपुर):  उपाध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  मेट्रो  अमेंडमेंट  बिल  पर  बोलने  का  अवसर  दिया,  इसके  लिए  आपको  बहूत-बहुत  धल्यवाद।  आज  मेट्रो
 दिल्ली  के  अंदर,  दिल्ली  के  आवाम  के  लिए,  दिल्ली  में  बसने  वालें  कामगारों  के  लिए  और  आम  जनता  के  लिए  सबसे  सुलभ  साधन  और  समय  की  बचत  करने  वाला  माध्यम  बन
 गया है।  इसकी  सफलता  के  पीछे  जिल  लोगों  का  भी  हाथ  है,  विशेष  तौर  A  यूपीए  सरकार,  सीपीडब्ल्यूडी  डिपार्टमेंट,  शहरी  विकास  मंत्रालय  और  दिल्ल  सरकार,  सभी  बधाई  के
 पाता हैं।  दिल्ली  मेट्रो  का  एक्सटेंशन  हो  रहा  है,  यह  Woll  की  बात  हैं  और  कुछ  दिनों  में  आसपास  रहने  वाले,  आसपास  के  शहरों  में  किसी  भी  राज्य  में  रहने  वाले  लोगों  का  एक्सेस
 अच्छा हो  जाएगा|  आए-दिन  सड़कों पर  जो  Yor  बढ़ता  रहा  है,  विभिन्न  तरह  की  बस  लाईनों  के  माध्यम  से  लोग  आते-जाते  रहे  हैं,  लेकिन  दुर्घटनाएं  बढ़ती  रहीं,  क्योंकि  प्रेशर
 ज्यादा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय,  हाल  के  दिनों  में  मेट्रो  रेल  के  शुरु  होने  से  YoR  सड़क  पर  घटा  है  और  पर्यावरण  से  संबंधित  मामलों  में  भी  सुधार  हुआ  हैं।  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  कहना
 चाहता  हूं  कि  मेट्रो  का  विस्तार  पटना  शहर  में  भी  होना  वाहिएा।  पटना  बहुत  पु चीन  राजधानी है।  वहां  जनसंख्या  बहुत  अधिक  हैं  और  किसी  मेट्रोपोलिटन  शहर  सें  कम  उसकी
 स्थिति  नहीं  हैं।  यातायात  के  साधन  सीमित  होते  जा  रहे  हैं।  जनसंख्या के  हिसाब  से,  बढ़ती  गाड़ियों  की  संख्या  के  आधार  पर  सड़कें  छोटी  होती  जा  रही  हैं|  इसलिए हम  कहना
 alae!  feo  पटना  शहर  को  aft  diel  रेल  की  परिधि  के  अंदर  लाया  जाए  रेल  विभाग  के  जो  कार्य  हैं,  वे  पिछले  दिनों  एपी शि एबल रहे  हैं।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  दोनों  जो  इकाईयां
 हैं,  इनका  आपस  में  कोआर्डीनिशन होना  चाहिए।  [558]

 महोदय,  लाइन  ऑफ  क्लैंरिटी,  अथॉरिटी  एवं  टैस्पांसिबिलिटी के  मामले  में  होनी  चाहिए।  मैँ  समझता  हूं  कि  आपसी  सहयोग  सें  यह  सिस्टम  बहुत  आगे  बढ़  सकता  हैं।  इन्हीं  शब्दों  के
 साथ,  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  धन्यवाद,

 SHRI  SURESH  PRABHAKAR  PRABHU  (RAJAPUR):  Sir,  the  Bill,  of  course,  is  a  most  welcome  measure.  The  Bill  seeks  to  provide
 legal  cover  for  extension  of  metro  rail  network  to  Noida.

 17.11  hrs  (Shri  Varkala  Radhakrishnan  jn  the  Chair)

 Sir,  the  Commonwealth  Games  are  due  in  October,  2010.  I  hope  the  metro  rail  network  will  be  ready  before  that.  This  Bill  is
 brought  to  Parliament  in  the  month  of  February  2009.  This  could  have  been  brought  to  Parliament  earlier  when  the  work  on  this
 stretch  actually  started.  Why  does  the  Government  actually  think  of  such  amendments  only  when  the  network  is  sought  to  be
 extended  beyond  the  city  limits?  A  single  comprehensive  law  could  be  brought  forward  which  could  apply  to  the  metro  rail
 network  everywhere  in  the  country.  Whenever  the  network  needs  to  be  extended,  it  can  be  done  just  by  notification.

 Now,  the  Government  has  come  forward  with  this  Bill  just  because  the  network  has  to  be  extended  to  areas  outside  Delhi.  This
 purpose  can  very  easily  be  achieved  by  having  one  comprehensive  law  for  this  purpose.  If  you  want  to  set  up  networks  in  other
 States,  you  could  have  separate  subsidiaries  for  that  purpose.  I,  therefore,  would  request  the  hon.  Minister  to  think  of  a  single
 and  comprehensive  legislation  which  can  avoid  this  necessity  of  having  to  come  to  Parliament  with  amendments  every  now  and
 then.

 The  need  for  metro  network  cannot  be  overemphasized.  This  is  needed  especially  in  these  days  of  climate  change  and  global
 warming.  It  is  the  public  transport  that  has  to  be  encouraged  and  not  private  transport.  Unfortunately,  the  policy  of  the
 Government  for  a  long  time  has  been  that  more  private  cars  have  been  allowed  to  come  on  to  the  roads.  Metro  is  the  right
 answer  to  that  problem.

 Maximum  of  land  utilization  takes  place  under  metro  network.  Metro  rail  works  below  the  surface.  That  is  very  important  for
 India  because  we  have  only  2.2  per  cent  of  land  with  17  per  cent  population  of  the  world.  Moreover,  the  urban  land  is  too  limited
 when  compared  to  the  people  depending  on  it.  Therefore,  the  pressure  on  land  is  too  high.  Unless  we  actually  make  sure  that
 metros  operate  below  the  surface,  it  is  not  going  to  work.  In  many  stretches  in  Delhi,  metro  rail  is  going  over  the  surface.  That
 does  not  really  result  in  optimum  land  utilization.  That  is  something  which,  I  am  sure,  the  Minister  will  look  into.

 We  should  follow  the  good  example  of  Tokyo  where  the  metro  rail  corporation  does  not  work  in  isolation  of  the  other
 development  work  that  takes  place  in  the  city.  Each  and  every  inch  of  land  in  Tokyo  has  been  very  effectively  utilized  keeping  in
 view  that  the  total  population  of  extended  Tokyo  is  more  than  45  million.  So,  optimum  land  utilization  can  actually  help.  Metro
 Corporation  has  to  work  in  tandem  with  other  civic  agencies  in  the  city  and  ensure  that  proper  utilization  of  land  takes  place.

 Urban  transportation  is  an  extremely  important  issue  now  for  us.  Here  I  would  like  to  support  the  point  made  by  my  friend  that
 unfortunately  that,  as  I  said  earlier,  we  are  trying  to  encourage  private  transport  as  against  public  transport.  We  are  doing
 nothing  to  encourage  the  healthy  form  of  transport  of  bicycle.  There  are  no  exclusive  lanes  for  use  of  bicycles  anywhere  in  India.
 What  is  the  message  that  we  are  trying  to  give  to  the  people?  Is  it,  "Do  not  use  bicycles;  use  cars"?  Is  that  what  we  want  to  tell
 them?  Or  do  we  want  bicycles  to  be  used?  I  think  in  urban  planning  we  must  ensure  that  more  and  more  lanes  are  reserved  for
 bicycle-users  as  well  as  pedestrians.  Even  if  you  have  public  transport,  there  are  at  least  90  per  cent  of  the  people  who  would



 actually  be  walking  rather  than  commuting.  Therefore,  you  must  try  and  ensure  that  that  balance  is  also  properly  maintained.

 Sir,  I  support  the  Bill.  Knowing  Dr.  Jaipal  Reddy,  I  am  sure  he  does  a  good  job  of  whatever  he  does.  So,  I  am  sure  he  will  do  a
 good  job  of  this  also.  Hopefully,  this  work  will  be  completed  well  before  the  Commonwealth  Games.  Otherwise,  Commonwealth
 Games  will  be  ready  and  then  we  would  be  actually  talking  about  infrastructure  which  will  follow  later  on.  I  hope  that  does  not
 happen.

 SHRI  BRAJA  KISHORE  TRIPATHY  (PURI):  Chairman,  Sir,  we  are  discussing  the  Metro  Railways  (Amendment)  Bill,  2009  which
 intends  to  amend  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and  Maintenance)  Act,  2002  and  the  Metro  Railways  (Construction  of
 Works)  Act,  1978.

 I  was  listening  hon.  Member  from  Delhi  Shri  Jagdish  Tytler  who  was  opposing  my  good  friend  Shri  Hussain  saying  that  this
 project  was  not  initiated  during  NDA  tenure.  Sir  we  are  amending  two  laws,  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and
 Maintenance)  Act,  2002  and  the  Metro  Railways  (Construction  of  Works)  Act,  1978.  Accidentally,  neither  in  1978  nor  in  2002
 Congress  was  in  power.  So,  this  is  the  brain  child  of  the  NDA  Government.  There  is  no  doubt  that  the  Congress  Government  has
 started  and  proceeded  with  the  work.  We  thank  the  present  hon.  Minister  and  the  Government  for  this.

 Sir,  the  need  for  this  amendment  was  felt  as  without  a  legal  framework  the  extension  of  Metro  to  Gurgaon  and  Noida  would  have
 been  legally  challenged  and  stalled  at  any  time.  Since  there  was  no  legislation  available  for  operation  and  maintenance  of  the
 Metro  Railways  in  Delhi,  Parliament  enacted  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and  Maintenance)  Act,  2002.  So,  this  Act  was
 needed.  Hon.  Minister  is  very  efficient  and  the  work  on  metro  is  also  going  speedily.  I  extend  my  all  thanks  as  the  work  is
 progressing  on  time  and  some  time  before  time  also.  The  entire  world  is  worried  because  of  the  climate  change.  Naturally,  this
 metro  project  will  help  us  in  this  regard.  We  are  happy  that  we  are  proceeding  with  this  project  on  time.

 I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  the  fact  that  the  speed  of  the  work  has  been  accelerated  by  the  DMRC
 but  the  monitoring  of  safety  measures  adopted  at  its  various  construction  sites  has  not  kept  pace  with  it.  The  question  about  the
 hasty  planning  of  BRT  corridors  came  true  when  one  of  its  traffic  marshals  was  mowed  down  by  a  chartered  bus  on  the  corridor
 a  week  later.  Sir,  the  recent  collapse  of  the  fly  over  at  Laxmi  Nagar  may  have  raised  genuine  questions  about  the  safety  standards
 being  pursued  by  the  DMRC.  I  am  drawing  the  attention  of  the  hon.  Minister  as  to  how  many  accidents  have  occurred  because  of
 this  Delhi  Metro.  It  had  occurred  on  28"  August,  2007,  November  2007,  215  January,  2008,  15.0 1.0  February,  2008,  19  May,
 2008,  May  230.0  2008,  18"  july,  2008,  August  2008,  4"  September,  2008,  30 th  September,  2008,  8  October  2008,  and  19th
 October,  2008.  These  are  the  dates  on  which  major  accidents  had  occurred.  So,  seeing  this  we  can  say  that  the  safety  aspect  is
 not  taken  care  of  by  the  DMRC.  The  Minister  should  direct  the  DMRC  to  be  more  careful  in  this  regard.

 Recently,  the  Planning  Commission  has  stated  that  the  Metro  Project  is  not  a  Central  project.  I  do  not  understand  this.  It  is  a
 Central  project  and  we  have  been  amending  all  through  this  law.  No  doubt,  transportation  is  a  State  subject  under  the  Urban
 Development  Ministry.[R59]

 So  far  as  Metro  Rail  is  concerned,  it  is  completely  a  central  project.  I  am  not  criticising  anybody  but  he  should  clarify  how  the
 Planning  Commission  is  telling  that  it  is  not  a  central  project.

 I  would  also  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  two-three  important  items  and  one  of  them  is  terrorist  threat.  After
 this  long  drawn  incident,  a  lot  of  terrorist  threats  have  occurred  in  London  Metro.  So,  we  should  also  be  very  much  careful  in  our
 country.  What  security  measures  is  the  DMRC  taking  for  the  Metro  safety?  It  is  important  because  life  and  property  of  people  are
 involved.

 As  regards  ticket  fare,  it  seems  quite  high  because  this  Metro  is  meant  for  the  common  people,  the  poor  people,  the  labourers
 and  the  daily  earners.  If  the  fare  is  more  in  comparison  to  Railways,  naturally  it  will  be  very  hard  for  a  daily  earner  to  buy  tickets.
 So,  he  should  also  consider  this.

 Lastly,  I  would  like  to  know  why  the  Ministry  of  Urban  Development  is  taking  up  the  Metro  Rail  Project.  We  have  a  separate
 Ministry  of  Railways.  The  House  wants  to  know  when  we  have  such  a  big  organisation  like  Railways,  why  is  it  not  taking  care  of
 the  Metro  Rail  also?  They  have  the  technical  know-how  which  is  difficult  for  the  Ministry  of  Urban  Development  to  know.  So  after
 they  complete  the  construction  work,  the  Metro  Rail  should  be  handed  over  to  the  Railways  for  better  maintenance  and
 operations.  The  hon.  Minister  should  consider  this  thing.



 SHRI  SURAVARAM  SUDHAKAR  REDDY  (NALGONDA):  Sir,  I  stand  to  support  the  amendment  regarding  the  Metro  Rail.  I  think
 the  words  ‘National  Capital  Regionਂ  should  be  substituted  with  'Delhi’  which  is  more  meaningful  and  necessary  legal  cover  will
 also  be  provided  for  it.

 Here  I  would  like  to  bring  a  few  things  to  the  notice  of  the  hon.  Minister.  It  is  the  responsibility  of  the  Government  to  provide
 better  transport  facilities  and  as  far  as  possible  to  provide  pollution-free  transport  in  the  urban  areas.  According  to  estimates,  by
 2050  more  people  will  be  coming  to  urban  areas  and  less  people  will  be  living  in  rural  India.  It  is  necessary  for  us  to  plan  for  the
 next  40  to  50  years  to  provide  the  necessary  transport  facilities.

 The  Delhi  Metro  is  doing  exemplary  service.  We  cannot  imagine  what  would  have  been  the  chaos  if  Metro  was  not  there  already.
 In  spite  of  Metro,  we  do  find  a  lot  of  congestion  in  Delhi  in  most  of  the  places.  As  the  hon.  Member,  Shri  Suresh  Prabhu  was
 suggesting,  at  least,  in  some  areas  in  every  urban  area,  the  Ministry  of  Urban  Development  should  encourage  cycling  and  special
 service  roads  for  cyclists  should  be  provided.  That  will  be  giving  more  help  and  pollution-free  atmosphere.

 Secondly,  along  with  this,  there  is  also  the  necessity  to  provide  the  metro  arrangement  to  various  other  cities.  It  is  already  being
 sanctioned  to  Bengaluru  and  I  am  happy  to  know  as  the  hon.  Minister  was  telling  that  for  Cochin  also,  they  are  positive.
 According  to  the  Press,  the  Government  has  not  given  the  necessary  permission.  Kerala  is  a  place  where  land  availability  is  very
 difficult.  If  the  roads  are  to  be  expanded,  maybe  tens  and  thousands  of  houses  will  have  to  be  removed.  So,  even  in  a  city  like
 Cochin  which  is  not  a  very  big  but  which  is  expanding  very  fast,  there  is  a  necessity  for  Metro.  The  necessary  money  also  should
 be  provided  for  this.

 At  this  juncture,  I  would  like  to  refer  to  Hyderabad  Metro  Rail  Project.  There  was  a  lot  of  discussion  about  the  Hyderabad  Metro
 Rail.  The  Government  of  India  has  given  the  necessary  permission.[R60]

 The  Metro  Corporation  was  constituted  at  Hyderabad.  There  was  some  controversy  when  Shri  Sreedharan,  who  was  the
 consultant  of  Hyderabad  Metro  and  at  the  same  time  the  person  behind  the  construction  of  Delhi  Metro,  made  some  comments
 regarding  the  BOT  system  and  all  that.  But  today  unfortunately  whatever  comments  had  been  made  by  him  is  becoming  a  truth.
 M/s  Maytas  Infrastructure  Organisation  which  is  the  baby  of  Satyam  Computers  and  is  now  very  much  in  discussion  has  been
 given  the  responsibility  and  they  are  said  to  have  taken  a  global  tender.  But  here  I  would  like  to  remind  the  hon.  Minister  that
 nowhere  in  the  world  the  BOT  system  has  been  successful  in  regard  to  metro  railways.  Why  should  this  be  allowed?  The  Union
 Government  has  several  advantages.  The  permission  has  to  be  granted  from  here  only.  Why  does  the  Government  allow  BOT
 system?  The  road  and  the  rail  transport  systems  are  all  meant  for  public  services.  We  should  not  look  at  it  from  a  commercial
 angle.  We  have  seen  the  consequences  and  because  of  international  recession  Hyderabad  metro  is  not  coming.  Under  these
 circumstances  I  would  once  again  like  to  request  the  Union  Government  to  take  initiative  and  see  to  it  that  the  present
 arrangement  that  has  been  made  is  abandoned  and  cancelled.  The  Government  should  take  the  responsibility  of  constructing  the
 Hyderabad  metro.

 Sir,  I  would  like  to  make  another  point  here  though  it  is  not  directly  related  to  metro  railways,  yet  it  is  a  matter  related  with  the
 Ministry  of  Urban  Development.  Two  days  back  I  came  across  a  news  item  in  the  newspaper  that  a  sum  of  Rs.  1400  crore  has
 been  provided  from  the  JNNURM  for  providing  buses  in  sixteen  corporate  cities.  It  looks  from  outside  that  it  is  a  very  wonderful
 thing  but  I  have  a  very  serious  objection  to  this.  This  is  supposed  to  be  a  step  that  is  taken  to  tide  the  recession.  But  this  is
 directly  helping  the  corporate  houses.  There  are  several  other  priorities  to  be  taken  note  of  like  drinking  water,  drainage  systems
 etc.  ...(/nterruptions)  Those  aspects  should  be  taken  into  consideration.

 oft  संतोष  गंगवार  (बरेली):  सभापति  महोदय,  हम  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  ase  कि  मेट्रो  रेल  रेल  के  नाम  A  चलने  के  बाद  भी  उनकी  goin  है,  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि
 माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  भी  कुछ  ya  करें  कि  वे  उस  ढंग  की  yoRm  और  अर्जित  करने  का  काम  G3,  हम  मंजरी  जी  की  क्षमता  से  परिचित  हैं।  हमारा  कहना  हैं  कि  अब  मेट्रो  रेल
 देश  के  अंदर  एक  पर्याय  है  और  न  GA  देशों  के  लोगों  को  भी  मेट्रो  रेल  की  जानकारी  देते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  आकर  देखें  कि  हम  21वीं  सदी  में  किस  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं।
 मैं  कुछ  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा,  मैँ  भगवान  से  oft  अरीधरठ  के  लिए  कामना  करूंगा  कि  उन्हें  at  साल  से  भी  ser  की  आयु  पुदीन  की  जाटा  लेकिन  क्या  मेट्रो  रेल,  जो
 पूरे  देश  के  अंदर  चल  रही  हैं,  उसमें  लोग  इतनी  स्वायतता  से  काम  करेंगे?  अगर  कल  शी  श्रीधरन  के  साथ  कुछ  अदरवाइज़ हो  जाए,  तो  जो  ढांचा  हम  चालू  कर  रहे  हैं,  क्या  उसमें
 कहीं  कोई  रुकावट  तो  नहीं  आ  जाए०।,  लगता  हैं  कि  श्रीधरन  जी  मेट्रो  रेल  के  पर्याय  हैं  और  लोगों  का  मानना  है  कि  जिस  दिन  वे  हटेंगे  उस  दिन  दिल्ली  मेट्रो  को  कुछ  a  कुछ
 तकलीफ  होगी,  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  बात  को  अलग  करें  और  कार्य  इस  ढंग  से  हो,  लोकतंत्र में  देश  चलते  हैं,  प्रधाठा  मंत्री  बदलते  रहते  हैं,  काम  होता  रहता  हैं,  लेकिन  इस
 काम  में  उनके  साथ  ऐसे  हाथ  लगाए  जाएं  जो  इस  काम  को  सुचारू  रूप  से  चला  सकें।

 मैं  एक  बात  और  संज्ञान  में  लाना  चाहूंगा  कि  ज्यादा  आमदनी  रियल  एस्टेट  AS,  यात्री  किराए  से  40  पुनीत का  आय  हैं।  उसके  बाद  भी  लोग  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  किराया
 ज्यादा हैं।  इस  किराए  को  आम  आदमी  Hi  da  के  अंदर  लाया  जाए  और  यदि  आप  उसके  हिसाब  A  काम  करेंगे,  अभी  oft  तिपठी  ऑक्सीडेंट्स  की  जानकारी  दे  रहे  थे

 जब  दायरा  बढ़ेगा,  तो  ये  संभावनाएं  भी  रहेंगी  यठि  हमने  सुरक्षा  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  और  wall  गंभीर  घटना  घट  गयी,  तो  फिर  उसकी  जवाबदेही  की  कोई  स्थिति  नहीं  होगी|  ये



 सारी  बातें  मैंने  बैंठे-बैंठे  ही  सोच  कर  बोली  हैं|  मैं  केवल  एक  ही  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  हेतु  की  व्याख्या  की  है  और  कुछ  शहरों  को  राष्ट्रीय
 राजधानी  क़त  के  अन्तर्गत  काउंटर  मैगनेट  सिटी  के  रूप  में  विकसित  करने  का  निर्णय  लिया  हैं।  इसमें  काफ़ी  लम्बा  समय  हो  गया  हैी  यह  आपके  मंत्रालय  से  जुड़ा  हुआ  मामला  हैं|
 मेरा  आपसे  आवट  हैं  कि  जब  आप  भविष्य  की  योजना  बनायेंगे,  तो  क्या आप  25  साल  की  एक  महत्वाकांक्षी  योजना  के  साथ  जो  काउंटर  मैगनेट  सिटीज  हैं,  उनको नट्ी  रेल
 से  जोड़ने की  बात  करेंगे?  मेरा  इसमें  स्वार्थ  है  क्योंकि  मेरा  हेतु  Belt  काउंटर  मैगनेट  सिटी  के  रूप  में  माना  जाता  हैं  और  उसके  हिसाब  से  इसमें  विकसित  करने  की  बात  हो  रही
 हा

 मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  बात  का  जवाब  अवश्य  दें  कि  काउंटर  मेंगनेट  सिटी  विकसित  करने  की  सरकार  ने  जो  योजना  बनायी  थी,  उसका  क्या  अर्थ  है,  क्या  उद्देश्य  हैं?  इस  काउंटर
 मेगनेट  सिटी  के  रूप  में  जो  जनपद  विकसित  किये  जाने  की  बात  हैं,  महानगर  विकसित  किये  जाने  की  बात  है,  उनको  भी  आप  इस  प्रक  की  सुविधाओं  से  जोड़ने  का  काम
 करेंगें,  क्योंकि  200-250  किलोमीटर  के  बीच  में  बरेली  होने  के  बाठ  भी  उसमें  बाय  रोड  आठ  घंटे  लगते  हैं  इसलिए  दिक्कत  रहती  है।  हमारा  इरादा  यह  है  कि  जलदी  ag  a,
 अच्छी  Ul  हो,  ठीक  ढंग  से  याता  हो  और  दुर्घटनाएं  न्यूनतम  al

 मैं  चाहुंगा  कि  यहां  पर  कॉमनवेल्थ  गेम्स  होने  की  वजह  से  से  काम  जल्दी  से  जल्दी  समय  के  अंदर  पूरे  हो  जायें।  मेरी  शुभकामनाएं  हैं  कि  आपकी  यह  योजना  खाली  कॉमनवेल्थ
 गेम्स  तक  ही  सीमित  न  2S,  इस  महत्वकांक्षी  योजना  को  आप  आगे  तक  बढ़ाने  का  काम  करें|  अगर  आप  अगले  25  साल  का  विजन  देंगे,  जैसा  एनडीए  सरकार  में,  माननीय
 अटल  जी  की  सरकार  में  विजन  दिया  गया  था,  तो  बहुत  अच्छा  रहेगा।  आपका  बहुत-बहुत 3191.0

 oft  सुरेन्द्र  परकाश  गोयल  (हापुड़):  सभापति  महोदय,  मैं  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  लाये  गये  मेट्रो  रेल  (संशोधन)  विधेयक,  2009  के  समर्थन  में  बोलने  के  लिए  रखड़ा  हुआ  हूं।  मैं

 मंत्री  जी  का  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  उन्होंने  जब  से  यह  मंत्रालय  संभ्ल  है,  एक  नयी  कुंति  लाने  का  काम  किया  है।  जो  अभ्िभ्षल  हमारे  अंगवा्ट  साहब  और  पाठी  जी  कह  रहे
 थे  कि  नर्ष  2002  में  बिल  इंट्रोड्यूस हुआ,  लेकिल  वह  बिल  इंट्रोड्यूस  होकर  ही  रह  Te)  वर्ष  2004  में  उस  बिल  को  कार्य  रूप  देनें  का  काम  Sail  मैं  इसके  लिए  बधाई  देना
 चाहता  हूं  और  साथ  डी  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1985  में  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  जी  के  जमाने  में  एनसीआर  की  सोच  पैदा  हुई  थी,  लेकििल  अभी  तक  उसका  कोई  अर्थ
 हमें  नजर  नहीं  आ  रहा  है।  एनसीआर  का  फाठ्सैप्ट  यह  था  कि  दिल्ली  में  Jor  कम  हो  और  पीठ  इन  100  किलोमीटर  पेरीफेरल  में  क्षेत्रों  का  विकास  हो,  ताकि  दिल्ली की  आबादी
 कम हो।  यह  तभी  संभव  हैं  जब  दिल्ली  के  समकक्ष  वहां  का  विकास  हो|

 मान्यवर,  मैँ  गाजियाबाद से  आता  हूं।  गाजियाबाद  और  दिल्ली  में  कोई  बहुत  बड़ा  अंतर  नहीं  8  कॉमनवेल्थ  एक  बहुत  बड़ा  पूँजैक्ट  हैं  जिसकी  चर्चा  पूरी  दुनिया  में  है।  जहां
 कॉमनवेल्थ गेम्स  के  स्टेडियम  बन  रहे  हैं,  RR  मातू  पांच-छ:  किलोमीटर  दूर  गाजियाबाद  का  हेतु  लगता  हैं।  हमरे  यहां  वैशाली  में  गेट्रो  रेल  का  काम  शुरू  Sail,  लेकिन  किन्हीं
 कारणों  से  वह  काम  डिस्पयूट  मे  पड़ा  हुआ  है।  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  वैशाली-दिल्ली  बॉर्डर  isi  आनन्द  विहार  बस  स्टैंड  है,  वहां  मेट्रो  रेल  के  पिल्लई  खड़े  करने  आदि  का  काम  भी
 शुरू  हुआ  था,  लेकिन  वह  काम  अभी  रुका  हुआ  हैं।  मैं  इस  संबंध  में  दिल्ली  की  मुख्य  मंत्री  जी  से  भी  मिला  था  कि  वे  इसमे  शीघू-आतिशीधघू  निर्णय  लेकर  वैशाली  का  काम  चालू
 करायें  |  इसकी  एमओयू  भी  गाजियाबाज  विकास  पू धिक रण  और  यहां  की  सरकार  द्वारा  साइन  हो  चुकी  है,  लेकिन  इसमें  दिल्ली  सरकार  की  कोई  अड़चन  आ  गयी  हैं।  हमारा

 कहना  हैं  कि  उस  अड़चन  को  दूर  कराने  की  कृपा  करें|  इसी  के  साथ-साथ  कॉमनवेल्थ  गेम्स  वाले  उसे  आने  वसुंधरा  तक  बढ़ाने  की  कृपा  करें,  ताकि  साहिबाबाद  इंडस्ट्रियल
 एरिया,  पारसनाथ  व  आस-पास  के  क्षेत्र,  अजंता पुर,  महाराजपुर  आदि  अेतों)  को  लाभ  मिल  सकेा  दिल्ली यूपी  बॉर्डर,  गाजियाबाद तक  जो  मेट्रो  जा  चुकी  हैं,  उसे  आप  नए  गाजियाबाद
 बस  स्टैंड  तक  एक्स टैंड  कराने  का  काम  करायें,  ताकि  लोगों  को  सुगम  और  सरल  उपाय  मिल  सके  और  गाड़ियों  का  रश  कम  हो  सके|  मंडल  डेवलपमेंट कमेटी  में  अव्वल  ट्रैफिक
 की  भी  चर्चा  होती  है।  [MSOffice62]

 यह  तभी  संभव  होगा  जब  दिल्ली  बॉर्डर  से  गाजियाबाद  नए  बस  स्टैण्ड  तक  मेट्रो  ले  जाई  जाए  जिससे  राजेन्द्र  नगर,  लाजपत  नगर,  मोहन  नगर,  अर्थला,  संजय  नगर,  पटेल  नगर
 और  मेरठ  रोड  के  आस-पास  की  सभी  आवासीय  कालोनियों  के  तमाम  लोगों  को  लाभ  sen,  दूसरी  तरफ  नोएडा  के  सेक्टर  62  तक  आपकी  मेट्रो  जा  रही  हैं।  मैं  यह  चाहूंगा कि
 नोएडा  से  हमे  महरौली  तक  मेट्रो  को  बढ़ाया  जाए  जिससे  फाजीपुट,  पूताप  विहार,  विजय  नगर,  लाल  क्वार्टर,  लाल  कुआं,  ग्हेटा  आदि  क्षेत्रों  को  फायदा  हो  सकेगा|  इन  सभी
 स्थानों  पर  इंडस्ट्रियल  एरिया  भी  है  और  वहां  पर  तमाक  शैक्षणिक  संस्थाएं  खुल  चुकी  हैं।  मेरा  माननीय  aft  जी  से  अनुरोध  हैं  कि  इस  पर  कार्यवाही  करें।  इसी  के  साथ  हार्दिक
 धन्यवाद  देते  हुए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं

 THE  MINISTER  OF  URBAN  DEVELOPMENT  (SHRI  5.  JAIPAL  REDDY):  Mr.  Chairman,  Sir,  at  the  outset  I  thank  all  the  hon.
 Members  who  have  participated  in  the  discussion  on  the  Bill  and  extended  their  unqualified,  whole-hearted  support.  It  is  one  of
 those  occasions  of  which  Parliament  can  legitimately  be  proud  of  that  not  only  we  vigourously  dispute  with  each  other  on  matters
 of  principle,  on  matters  of  ideology,  we  are  also  capable  of  rising  to  the  occasion  in  one  voice  as  we  have  done  today.

 As  all  hon.  Members  have  rightly  pointed  out,  Delhi  Metro  Rail  project  has  turned  out  to  be  a  spectacular  success.  In  fact,  it  is  our
 country's  pride.  I  am  glad  to  say  that  Shri  Shahnawaz  Hussain  who  initiated  the  debate  made  this  point  in  a  very  commendable
 way.  To  make  this  project  a  success,  almost  all  the  parties  in  this  House,  almost  all  the  Governments  in  Delhi  and  at  the  national
 level  have  cooperated.

 Shri  Shahnawaz  Hussain  did  try  to  make  a  partisan  point  that  this  project  was  initiated  by  the  NDA  Government.  It  was  naturally
 rebutted  by  Shri  Jagdish  Tytler  who  put  the  whole  issue  in  historical  perspective.  But  I  do  not  like  to  enter  into  a  debate  on  such
 petty  issues.

 This  is  a  project  of  which  all  of  us  can  be  and  should  be  legitimately  proud  of.  To  make  this  project  a  success,  the  Government  of
 India,  irrespective  of  who  ruled  it,  has  spared  everything  possible;  money,  the  influence  of  the  Government  of  India  and  land  at
 the  disposal  of  the  Government  of  India.  We  have  provided  so  much  land  to  Delhi  Metro  Rail  Corporation  that  Delhi  Metro  Rail



 Corporation  has  been  able  to  use  it  not  only  for  building  the  project  but  also  for  using  it  as  a  source  of  revenue.  At  least  twenty
 per  cent  of  the  revenue  comes  from  commercial  exploitation  of  the  land  given  by  the  Government  of  India.  We  continue  to  give
 this  land  at  a  fairly  low  cost  so  that  Delhi  Metro  can  exploit  it  legitimately  and  reduce  the  burden.[MSOffice63

 Sir,  while  the  Government  of  India  and  the  Government  of  Delhi  have  spared  money  and  the  Government  of  India  availed  of
 general  assistance  from  Japan,  we  have  also  tried  to  see  that  the  fares  do  not  rise  beyond  a  point.

 Sir,  even  when  in  urban  local  bodies,  we  give  such  an  essential  thing  as  water;  we  try  to  tell  the  urban  bodies  to  recover  at  least
 expenses  to  cover  operation  maintenance.  The  fares  today  are  not  unreasonably  high  and  on  the  contrary  they  are  not  high
 enough  to  yield  any  income  to  us.  They  are  only  high  enough  to  not  even  to  adequately  cover  operation  maintenance  expenses.  I
 do  not  think  that  we  should  use  this  august  forum  to  make  unsustainable  populistic  demands.

 Sir,  a  reference  has  been  made  to  the  inadequate  compensation.  I  think  this  conception  or  perception,  if  I  may  say  so,  is  not  well-
 founded  because  the  compensation  we  are  giving  is  as  high  as  the  Railways  do.  a€!  (Interruptions)

 SHRI  SURAVARAM  SUDHAKAR  REDDY  :  They  are  not  getting  the  market  price.  ...(/nterruptions)

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  We  will  naturally  see  to  it  that  people  who  suffer  on  account  of  this  get  adequate  compensation.  But  a
 reference  was  made  in  terms  of  comparison  to  the  practice  of  Railways.  I  am  merely  making  a  statement  that  the  compensation
 we  pay  is  not  less  than  what  the  Railways  do.

 Shri  Jagdish  Tytler,  who  is,  of  course  a  very  senior  Member,  has  said  that  the  land  around  the  DTC  bus  depots  must  also  be  used
 commercially.  He  is  a  very  senior  and  knowledgeable  Member  and  I  do  not  have  to  tell  him  that  we  have  amended  the  Master
 Plan  of  Delhi  recently  to  enable  the  Delhi  Transport  Corporation  to  use  it  as  a  source  of  revenue.  It  is,  however,  for  the  Delhi
 Government  and  the  Delhi  Transport  Corporation  to  do  the  needful.  We  can  only  put  an  enabling  regime  in  place.

 Shri  Varkala  Radhakrishan  has  referred  to  the  Cochin  metro.  The  impression  that  he  has  that  the  Government  of  India  is  not
 favouring  it  is  not  correct.  Shri  Suravaram  Sudhakar  Reddy  has  also  referred  to  that.  This  matter  is  under  the  consideration  of  the
 Planning  Commission.  After  the  viability  of  the  project  is  appraised,  we  will  certainly  apply  the  same  formula  of  assistance  as  we
 have  done  in  the  case  of  Bangaluru,  Mumbai  or  Chennai.  ...(/nterruptions)

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  :  The  Planning  Commission  has  raised  an  objection  that  Cochin  is  not  a  big  city.  So,  it  may  not  be
 possible.  But,  you  as  a  Minister  know  about  the  Kerala's  topography.  The  Cochin  Airport  is  just  between  Trichur  and  Cochin.  So,
 if  you  connect  those  two  big  cities,  it  is  big  enough.

 MR.  CHAIRMAN:  The  questions  can  be  put  later  on.  Mr.  Minister,  as  we  do  not  have  time,  you  reply  afterwards.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  I  want  to  allay  the  anxiety  of  the  hon.  Members  from  Kerala.[a64][a65

 SHRIMATI  C.S.  SUJATHA  (MAVELIKARA):  Including  our  Chairman!

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  I  know.

 MR.  CHAIRMAN  :  About  Kochi,  I  have  told  you.

 SHRI  5.  JAIPAL  REDDY:  I  am  referring  to  you  only,  Sir  While  the  Planning  Commission  has  not  taken  a  favourable  view,  the
 process  of  consideration  is  not  over.  The  Government  of  India  is  prepared  to  take  a  second  look  if  it  is  needed.  We  would  like  to
 make  it  possible.  However,  you  will  all  appreciate  that  the  economic  viability  is  one  of  those  fundamental  criteria  by  which  all  our
 economic  decisions  should  be  guided.

 In  India,  we  have  a  Railway  Safety  Commissioner.  That  institution  has  been  located  in  the  Ministry  of  Civil  Aviation.
 ...(Interruptions)  It  has  no  connection  to  the  Railways  because  the  Safety  Commissioner's  institution  should  be  independent  of
 the  Railways.  Therefore,  the  Cabinet  has  also  taken  a  decision  that  wherever  new  metros  are  located,  that  institution  of  Railway
 Safety  Commissioner  will  take  care  of  those  metros;  that  institution  needs  to  be  beefed  up  and  strengthened.  We  are  taking  all
 steps  in  the  direction.

 Shri  Alok  Mehta  has  referred  to  the  proposal  from  Patna.  I  would  like  to  clarify  one  thing  that  these  are  all  initiatives  to  be  taken



 by  the  State  Government.  If  a  State  Government  proposes,  as  the  Government  of  Kerala  has  proposed,  we  will  certainly  take  a
 favourable  view  of  Patna  as  well.  However,  we  were  prepared  to  sanction  the  project  of  a  Bus  Rapid  Transit  System  for  Patna.  It
 is  still  under  consideration.

 Shri  Suresh  Prabhu  is  a  very  experienced  Member  with  a  very  positive  approach.  He  suggested  the  need  for  a  comprehensive
 piece  of  law.  That  is  being  looked  at.  There  are  constitutional  aspects  to  this  problem.  Therefore,  we  are  dealing  with  it
 installment  by  installment.  He  suggested  that  all  the  metros  be  built  below  the  surface.  While  such  a  proposal  is  welcome,  we
 must  look  at  it  from  the  angle  of  economic  viability.  Typically,  underground  metro  is  three  times  costlier.  Unless  the  geological
 conditions  or  the  local  conditions  compel  us,  we  will  not  be  able  to  afford  underground  metros.  Therefore,  in  Delhi  also,  we  have
 seen  that  wherever  it  was  possible,  we  tried  to  avoid  underground  metro.  So,  the  real  reason  for  avoiding  this  is  economic.  As  an
 accomplished  and  a  reputed  auditor,  he  will  certainly  agree  with  me  that  this  is  a  valid  criterion  for  us  to  go  by.

 MR.  CHAIRMAN:  Have  you  finished  it?

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  No,  Sir,  I  am  talking.

 Sir,  he  wanted  the  metros  to  operate  in  cooperation  with  the  other  civic  agencies.  That  is  what  is  really  happening.  No  metro  can
 operate  without  the  active,  positive  cooperation  from  all  the  civic  agencies  including  the  Police.

 You  have  rightly  pleaded  for  attention  being  paid  to  the  problems  faced  by  cyclists  and  the  pedestrians.  In  2006,  we  have
 adopted  the  National  Urban  Transport  Policy  in  which  we  stressed  the  need  for  providing  exclusive  space  both  for  the  cyclists  and
 the  pedestrians.  We  have  not  made  much  headway.  But,  before  we  make  any  headway,  we  need  to  alter  the  mindset  of  the
 people,  the  mindset  of  our  rulers  in  the  States.  In  that  direction,  we  have  made  some  progress.[R66]

 We  are,  however,  to  make  a  lot  of  progress  on  the  ground.

 Sir,  he  referred  to  the  need  to  expedite  the  process  of  construction  of  Metro  having  regard  to  the  Commonwealth  Games  to  be
 held  in  October,  2010.  That  is  exactly  the  point.  That  is  the  reason  why  I  brought  the  Bill  urgently  because  this  extension  to
 NOIDA  is  to  be  opened  for  testing  in  June,  2009  itself.  Therefore,  although  this  Session  was  short  and  there  was  paucity  of  time,
 I  could  persuade  everybody  concerned  so  that  this  Bill  is  given  top  importance.  I  can  only  tell  you  through  the  House  and
 through  you,  Sir,  that  these  extensions  to  Gurgaon  and  NOIDA  would  be  completed  well  on  time  for  the  Commonwealth  Games
 in  2010.

 Tripathyji  has  referred  to  the  number  of  accidents.  He  seems  to  have  documented  them  quite  well.  I  do  not  deny  his  facts.  When
 such  a  gigantic  project  is  being  executed,  tragically  some  accidents  happen  and  these  are  avoidable.  But  I  can  tell  you  that  when
 you  compare  the  record  of  the  Delhi  Metro  with  that  of  other  comparable  Metros  in  the  world,  our  record  is  no  inferior.  As  there
 is  no  other  Metro  in  the  country  to  be  compared  with,  I  am  comparing  our  record  with  that  of  the  Metros  in  the  Western  world
 and  our  record  is  in  no  way  inferior  to  them.

 Tripathyji  has  also  raised  a  point  as  to  why  Metro  should  be  treated  as  a  State  Subject.  As  of  now,  under  Definition  III,  Metro  is
 treated  as  tramway  and  you  need  a  Constitution  Amendment  to  change  that.  Therefore,  we  are  amending  the  law  from  time  to
 time.  I  am  aware  of  this  need  because  we  are  thinking  of  Metro  in  a  big  way  in  Kolkata,  in  Chennai,  in  Hyderabad,  in  Bengaluru,
 in  Mumbai  and  in  other  cities.  Some  cities  like  Ahmedabad  prefer  BRTS  to  MRTS  on  the  legitimate  ground  that  it  is  many  times
 cheaper.  Typically,  Bus  Rapid  Transport  System  (BRTS)  is  20  times  cheaper  than  MRTS.  It  is  also  less  time  consuming.  But  be
 that  as  it  may,  we  are  not  trying  to  sit  in  judgement.  Governments  are  boats  of  passages,  Ministers  are  even  more  so.  Why  I  am
 saying  this  is,  these  are  decisions  to  be  taken  by  State  Governments.  When  they  come  up  with  proposals,  we  respond
 appropriately  and  all  their  proposals  are  appraised  technically  and  economically  at  the  Planning  Commission's  level.

 Some  concerns  have  been  raised  by  Shri  Tripathy  about  security.  Let  me  tell  him,  through  you,  Sir,  that  security  measures  were
 not  neglected.  Security  has  been  entrusted  to  the  Central  Industrial  Security  Force  and  CCTV  has  been  installed.  So  far,  it  has
 been  our  good  luck  that  the  record  of  Delhi  Metro,  from  the  view  point  of  security,  has  been  unrivalled.

 Sir,  Shri  Sudhakar  Reddy  has  referred  to  the  problem  of  Hyderabad  Metro.  I  do  not  want  to  sit  in  judgement  over  what  happened
 in  Hyderabad  Metro.  But  I  would  like  to  clarify  I  had  clarified  earlier  too  that  this  was  an  initiative  of  the  State  Government.
 The  Government  of  India  would  have  had  a  say  if  we  needed  to  provide  financial  assistance.  [R67

 r68]Since  the  Government  of  Andhra  Pradesh  did  not  seek  financial  assistance,  we  had  no  say  in  the  matter.  As  far  as  his
 demand  that  we  implement  the  same  system  in  Hyderabad  as  we  have  done  in  Delhi  is  concerned,  I  can  only  say  that  it  is  for  the
 State  Government  to  make  the  proposal.  I,  on  my  own,  will  not  be  able  to  say  anything  as  a  Minister  of  the  Central  Government.

 SHRI  SURAVARAM  SUDHAKAR  REDDY  :  The  State  Government  has  given  the  project  to  Maytas  and  Maytas  company  has



 collapsed,  so  the  whole  project  has  collapsed.  We  want  the  Government  of  India  to  take  initiative  to  start  it  again...(Jnterruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  Not  at  this  moment  please.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  I  agree,  but  I  would  not  like  to  leave  any  questions  unanswered.  Basically,  such  matters  are  to  be
 decided  by  the  State  Government.  I  am  saying  this  not  only  in  respect  of  Andhra  Pradesh  but  I  am  saying  this  in  respect  of  all  the
 State  Governments.

 Now,  he  asked,  'why  are  you  buying  buses?’  We  are  buying  buses  outside  the  fund  given  to  us  under  Jawaharlal  Nehru  National
 Urban  Renewal  Mission.  It  is  part  of  the  larger  stimulus  package  provided  by  the  Government  of  India  in  the  context  of  current
 meltdown.  So,  so  many  buses  are  made  available  to  so  many  cities  in  the  country.  In  due  course  we  will  be  able  to  provide  low
 floor  modern  luxury  buses,  not  all  of  them  air-conditioned,  to  as  many  as  65  cities.

 In  Hyderabad,  this  morning,  I  flagged  off  a  programme  in  which  I  said  that  700  buses  will  be  made  available.  The  buses  are
 being  made  available  because  we  want  to  encourage  public  transport  as  against  privatized  transport.

 Shri  Santosh  Gangwar  referred  to  the  great  service  rendered  by  Sreedharan  Ji.  Sreedharan  Ji  is,  in  fact,  a  legendry  figure  who  has
 made  great  contribution,  unique  contribution  to  the  building  of  Delhi  Metro  and  he  is  also  being  providing  consultancy  to  all  the
 Metros.  But  we  are  aware  of  the  mortality  of  all  individuals,  we  are  putting  in  place  dependable,  durable  structures  and
 Sreedharan  Ji  as  blaze  a  trail  and  it  is  for  others  to  follow.  For  example,  in  Bengaluru,  in  Chennai,  the  State  Governments  are
 naming  their  local  officers  and  we  are  lending  our  expertise  and  experience  in  the  matter.  He  said  that  Bareilley  should  be
 considered  a  counter-magnate  city.  That  is  a  suggestion  for  consideration.

 Shri  Surendra  Goyal  wanted  this  facility  to  be  extended  right  up  to  Ghaziabad  and  other  cities.  I  appreciate  the  suggestion.  This
 amendment  will  enable  us  to  take  it  to  Ghaziabad  because  Ghaziabad  is  part  of  National  Capital  Region.  Therefore,  I  am  sure  his
 request  will  be  conceded  in  due  course.  At  the  moment,  we  are  focusing  on  NOIDA  and  Gurgaon  and  we  have  a  long  way  to  go.
 I  am  sure,  Parliament  will  stand  by  Delhi  Metro  in  the  years  to  come.

 9  सुरेन्द्र  प्रकाश  गोयल  (हापुड़):  हमारे  यहां  जहां-जहां  इसका  काम  रुका  है,  उसे  चालू  कराने  के  लिए  आपकी  ओर  से  क्या  प्रया्स  किए  जा  रहे  हैं।  (व्यवधान)

 SHRI  5.  JAIPAL  REDDY:  Sir,  if  you  permit,  I  would  like  to  say  that  the  UP  Government  has  to  take  initiative  because  we  need  the
 cooperation  of  the  State  Governments.  I  will  initiate  the  proposal.  I  think,  it  is  under  discussion,  no  doubt,  but  it  is  early  days.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 "That  the  Bill  to  amend  the  Delhi  Metro  Railway  (Operation  and  Maintenance)  Act,  2002  and  the  Metro  Railways
 (Construction  of  Works)  Act,  1978,  be  taken  into  consideration."

 The  motion  was  ado[r69]|pted.

 18.00  hrs.

 MR.  CHAIRMAN  :  The  House  will  now  take  up  clause-by-clause  consideration  of  the  Bill.

 The  question  is:

 "That  clauses  2  to  17  stand  part  of  the  Bill."

 The  motion  was  adopted.

 Clauses  2  to  17  were  added  to  the  Bill.

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Long  Title  were  added  to  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  The  Minister  may  now  move  that  the  Bill  be  passed.

 SHRI  S.  JAIPAL  REDDY:  I  beg  to  move:

 "That  the  Bill  be  passed."

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:



 "That  the  Bill  be  passed."
 The  motion  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN:  Hon.  Members,  it  is  six  o'clock.  We  have  three  more  Bills  for  consideration  and  passing.  If  the  House  agrees,  the
 time  of  the  House  may  be  extended  by  two  hours.

 SOME  HON.  MEMBERS:  No....(Jnterruptions)

 SHRI  MADHUSUDAN  MISTRY:  Sir,  at  least  take  up  one  Bill  out  of  the  remaining  Bills  today  and  let  us  pass  that
 Bill....(Jnterruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Then  we  will  take  one  Bill  today.  Now  the  time  of  the  House  is  extended  by  one  hour,  up  to  seven  o'clock.

 ...(Interruptions)

 *t48

 Title:  Discussion  on  the  motion  for  consideration  of  the  National  Commission  For  Minority  Educational  Institutions  (Amendment)
 Bill,  2009.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  we  will  take  up  Item  33.  The  Minister  may  move  the  Bill.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HUMAN  RESOURCE  DEVELOPMENT  (SHRI  M.A.A.  FATMI):  On  behalf  of  Shri
 Arjun  Singh,  I  beg  to  move:

 "That  the  Bill  further  to  amend  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  Act,  2004,  be  taken
 into  consideration."

 Sir,  this  is  a  very  simple  and  short  Bill  which  proposes  to  carry  out  some  amendments  in  the  parent  Act  of  2004.

 The  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  was  established  through  the  promulgation  of  an  Ordinance  dated
 11  November  2004.  The  Ordinance  was  replaced  by  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  Act  2004  (2
 of  2005)  which  was  notified  on  6"  January  2005.  The  Act  provided  for  constitution  of  the  Commission  and  the  key  objective  was
 to  ensure  that  the  true  amplitude  of  the  educational  rights  enshrined  in  Article  30  (1)  of  the  Constitution  is  made  available  to  the
 members  of  the  notified  minority  communities.  This  entails,  inter-al/ia,  addressing  all  issues  that  pertain  to  the  denial,  deprivation
 or  violation  of  the  constitutional  right  of  the  minorities  to  establish  and  administer  educational  institutions  of  their  choice,
 including  all  issues  related  to  grant  of  NOC,  minority  status  certificates  and  affiliation  to  universities,  wherever  applicable.[RP70]

 The  Commission,  which  has  been  in  existence  for  three  years,  has  faced  certain  practical  difficulties  in  implementing  some  of  the
 provisions  of  the  Act.  The  Ministry  of  Human  Resource  Development  has  also,  from  time  to  time  received  several  suggestions  in
 regard  to  the  Act  (No.2  of  2005)  from  various  cross-sections  of  the  minorities,  which  were  referred  to  the  Commission.  The
 Commission  has  considered  the  views  and  suggestions  expressed  by  various  stakeholders,  and  has  recommended  certain
 amendments  to  the  NCMEI  Act.  It  is  accordingly  proposed  to  carry  out  some  of  the  amendments  through  the  present  legislation.

 In  Section  2  of  the  Bill,  two  amendments  are  proposed  in  clause  (g).  First  is  to  do  away  with  the  exclusion  of  Universities  in  the
 definition  of  "Minority  Educational  Institutions".  The  second  proposal  is  to  substitute  the  words  "or  maintained  byਂ  with  the  words
 "and  administered  by".  The  existing  exclusion  of  a  University  from  the  definition  of  a  minority  educational  institution  runs  counter
 to  the  law  laid  down  by  the  Supreme  Court  of  India  vide  Azeez  Basha  V.  Union  of  India  (A.I.R.  1968)  substitution  of  words  "or
 maintained  byਂ  with  the  words  "and  administered  byਂ  Several  complaints  were  received  to  the  effect  that  non-minorities  were
 advertising  the  institutes  as  established  by  the  minorities.  Through  this  amendment  this  defect  is  sought  to  be  removed  by
 providing  that  the  institutions  should  be  both  established  and  administered  by  a  person  or  group  of  persons  belonging  to  the
 same  minorities.  This  will  also  conform  to  the  language  used  in  Article  30  of  the  Constitution.



 The  NCMEI  Act,  as  at  present,  has  amplified  the  functions  of  the  Commission  manifold,  as  compared  to  the  original  Act,  under
 which  the  strength  of  the  Commission  was  fixed  at  two  Members  besides  the  Chairman.  The  number  of  cases  registered  with  the
 NCMEI  has  been  showing  an  upward  trend.  Apart  from  the  increasing  number  of  matters,  the  complex  nature  of  issues  brought
 before  it,  also  calls  for  strengthening  of  the  Commission.  To  meet  the  expectations  of  the  minority  communities  who  look  upon
 the  Commission  as  the  forum  for  redressal  of  their  grievances,  it  is  proposed  that  Section  3(2)  of  the  Act  be  amended  to  increase
 the  existing  number  of  Members  of  the  Commission,  other  than  the  Chairperson,  from  the  existing  two  to  three.

 Article  30  (1)  of  the  Constitution  gives  the  Minorities  unArestricted  power  to  establish  and  administer  educational
 institutions  of  their  choice.  In  TMA  Pai  Foundation  vs.  State  of  Karnataka  (2002)  (8  S.C.C.  481),  the  Supreme  Court  was  of  view
 that  the  right  enshrined  under  Article  30(1)  of  the  Constitution  is  a  regulatory  right  and  the  regulations  must  satisfy  a  dual  test
 namely,  the  test  of  reasonableness  and  the  test  that  it  is  regulative  of  the  educational  character  of  the  institution  and  is  conducive
 to  making  the  institution  an  effective  vehicle  of  education  for  the  minority  community.  That  being  so  we  are  amending  Section
 10(1)  of  the  Act  so  that  it  does  not  circumscribe  the  width  and  ambit  of  Article  30(1)  of  the  Constitution.  The  proposed
 amendment  will  ensure  that  issuing  of  NOC,  wherever  required,  is  made  subject  to  law  in  force  and  not  left  to  the  executive
 discretion  in  each  State.[H71]

 Finally,  clause  12(B)  of  the  aforesaid  Act  confers  power  upon  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions
 to  decide  on  the  minority  status  of  an  educational  institution.  sub-clause  (4)  of  said  clause12(B),  as  it  stands,  provides  that  the
 Commission  may,  after  giving  the  parties  to  the  appeal  an  opportunity  of  being  heard,  and  in  consultation  with  the  State
 Government,  decide  on  the  minority  status  of  the  educational  institution  and  shall  proceed  to  give  such  directions  as  it  may  deem
 fit,  and  all  such  directions  shall  be  binding  on  the  parties.  It  is  proposed  to  do  away  with  the  requirement  of  consultations  with
 the  State  Governments  before  deciding  on  the  status  of  the  Minority  Educational  Institution  because  in  most  of  the  cases  the  State
 Governments  are  already  parties  in  the  petitions  coming  to  the  Commission  on  appeal,  and  hence  the  State  Governments  should
 not,  it  is  felt,  be  given  a  second  chance  as  this  will  vitiate  the  principle  of  natural  justice.

 With  these  words,  I  move  for  the  consideration  and  adoption  of  the  Bill  by  the  House.

 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved:

 "That  the  Bill  further  to  amend  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  Act,  2004,  be  taken
 into  consideration."

 पो.  रासा  सिंह  रावत  (अजमेर):  माननीय  सभापति  महोदय,  अभी  मानवीय  मंत्री  जी  मे  रवष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  शैक्षणिक  संस्था  आयोग  (संशोधन)  विधेयक,  2009  yeqa
 किया  है  और  पुस्तक  करने  का  कारण  मिलाया  है|  यह  विधेयक  2004  में  बना  था  जिसमें  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं।  यह  देखने  में  मामूली  संशोधन  लग  रहा  हैं  लेकिन  कवि
 बिहारी  के  दोढे  को  देखकर  लगता  है  "दिखा  में  छोटे  लगे,  घाव  करें  गम्भीर

 '"
 यह  देखने  में  मामूली  संशोधन  हैं  लेकिन  इसके  दुष्परिणाम  आगे  जाकर  देखने  को  मिलेंगे  इसका

 कारण  यह  हैं  कि  राज्यों  के  अधिकारों  में  कटौती  कर  दी  गई  हैं।  सरकार  जिस  पुकार  से  संशोधन  करने  जा  रही  है  कि  संस्था  अल्पसंयक  स्टेटस  की  हैं  या  नहीं,  इसके  लिये
 एनओसी लेना  पड़ता  है।  इसके  लिये  सक्षम  अधिकारी  की  बात  कही  गई  हैं  लेकिन  राज्य  सरकार  A  परामर्श  करने  के  शब्द  का  लोप  किया  जा  रहा  हैं  यानी  राज्य  सरकार  सें
 परामर्श  करने  की  आवश्यकता नहीं  रहेगी,  राज्य  सरकार  fell  yor  से  बीच  में  नहीं  आयेगी|  शिक्षा  राज्यों का  विषय  हैं।  अगर  इस  पुकार  राज्यों  से  बिला  पूछे  राज्य  में  सीधे  ही
 आयोग  GR  अल्पठंठ  स्टेटस  पठान  कर  दिया  जायेंगी  तो  राज्य  सरकार  को  अनुदान  देना  होगा  या  उन्हें  ही  विभिन्न  yor  की  छात्रवृत्तियां  देनी  होंी  अगर  राज्य  सरकार
 पर  उसका  अतिक्मण  होगा  तो  कैसे  हस्तक्षेप  करेंगे?  इसलिये  मुझे  इस  बात  पर  आपत्ति  हैं।  राज्य  सरकार  के  अधिकारों  पर  कुठाराघात  न  किया  जाटे  अब  तक  विधेयक में  इस
 बात  का  परिधान  था  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  आयोग  अल्पसंख्यक  संस्था  का  स्टेटस  पहचान  करेगी  लेकिन  इस  बार  इस  बात  का  दुरुपयोग  हो  सकता  हा
 जो  राज्य  आतंकवाद से  BF  हैं।  जैसे  कश्मीर  का  उदाहरण  हमले  सामने  है।  देश  की  सुरक्षा  की  हष्टि  A  यह  खतरनाक  अेत  है  अगर  वहां  राज्य  सरकार  की  आज्ञा  के  बिना
 अल्पसंख्यक  संस्था  का  स्टेटस  प्रवाल  कर  दिया  गया  या  वह  सीमावर्ती  राज्य  है,  वहां  मदरसा  या  संस्था  खुली  है,  वहां  कैसे  होगा?  जैसा  हमें  समाचार  पतों  में  समाचार  पढ़ने  को
 मिलता  है  तो  उस  आधार  पर  राज्य  सरकार  की  देखरेख  में,  राज्य  सरकार  की  पूछताछ  और  उसमें  परामर्श  save  किया  जाना  चाहियें  इस  बिल  में  जो  धारा  है  कि  राज्य  सरकार
 से  परामर्श  की  आवश्यकता नहीं  हैं,  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं।

 सभापति  महोदय,  शिक्षा  राज्य  का  विषय  हैं।  इसलिये  राज्य  से  सलाह-मशविरा  अवश्य  किया  जाना  चाहिये|  राज्य  सरकार  अनापत्ति  पूमाण  पता  दे,  तभी  उस  संस्था  को  प्ररअ  किया
 जाना  चाहिये  अन्यथा  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  होगा?  इस  प्रकाट  पंजाब  और  नागालैंड  हैं।  कमर  में  एक  धर्म  विशेष  के  लोगों  का  बाहुल्य  है,  दूसरे धर्म  के  लोग
 अल्पसंख्यक हैं,  क्या  वहां  अल्पसंख्यक  हिन्दुओं  को  इस  पुकार  का  अधिकार  होगा?  पंजाब  में  सिख  डौमिनेटेड लोग  हैं,  हिन्दू  कम  हैं  जबकि  देश  में  बाहुल्य  है  तो  पंजाब  के  अंदर
 क्या  स्थिति  होगी?  नागालैंड  में  ईसाई  समुदाय  का  बाहुल्य  है।  अगर  वहां  हिन्दू  राम  कृष्ण  की  संस्था  खोलना  चाहें  तो  क्या  उन्हें  यह  अधिकार  गुप्त  होगा?  इसलिये  इन  सारी  बातों
 का  स्पष्टीकरण अत्यंत  आवश्यक  हैी  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकार  सें  परामर्श  अनिवार्य  रूप  से  होला  चाहियें  और  जो  राज्य  सरकार  सें  परामर्श  करने  का  शब्द  लोप  किया  जा
 रहा  हैं,  वह  नहीं  होना  चाहिये|[5721]

 महोठय,  हम  और  हमला  पार्टी  भी  यही  चाहते  हैं।  अल्पसं्ट  शिक्षण  संस्थाओं  के  पु बन्धन  और  नियुक्ति  को  संविधान  के  अनुच्छेद  30  के  तहत  सांविधालिक अधिकार  ya  है|
 सरकार  को  यह  कांपिहैँसिव  बिल  लाना  चाहिए  था|  पहले  आप  इसे  वर्ष  2004  में  लाये  फिर  वर्ष  2006  में  लाये  वर्ष  2006  में  आपने  इसमें  90  दिन  वाली  बात  कही  कि  अगर
 90  दिन  के  अंदर  को  आपत्ति  या  एनओसी  वग़ैरा  नहीं  आती  हैं  तो  ऐसा  मान  लिया  जाए  अब  वर्ष  2009  वाले  बिल  में  वह  90  दिन  वाली  बात  भी  हटाकर  राज्य  सरकारों  को  ही
 एक्सक्यूज किया  जा  रहा  है।  एक  ढी  बिल  के  अंदर  तीन-तीन  बार  संशोधन  हो  रहे  हैं।  अगर  सरकार  एक  बार  डी  सोचकर  कांपरिहिंसित  बिल  लाती,  हम  अल्पसंख्यकों  के  विरोध  में



 नहीं हैं,  हम  चाहते  हैं  कि  देश  का  अल्पसंख्यक  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  के  अंदर  आये  कश्मीर  से  कन्याकुमारी तक,  गुजरात  से  लेकर  नागालैंड  तक  और  ARI  sel,  हम  सब
 भारतीय  हैं  और  सब  भारतीय  एक  हैं,  हम  इस  प्रका  की  भावना  विकसित  करना  वाहटे  हैं।  यह  यूपीए  सरकार  वोट  बैंक  की  राजनीति  कर  रही  हैं।  सच्चर  रिपोर्ट  आयी  और  उसमें
 इस्लाम  की  सही  स्थिति.  (व्यवधान)  इस  देश  के  अंदर  यहूदी,  पारसी,  जैन,  बौद्ध  और  कई  जगह  हिन्दू  भी  अल्पसंख्यक  हैं  तो  उनकी  स्थिति  क्यों  रह  गयी?  सिक्ख  aff
 अल्पसंख्यक है।  क्या  उनके  aR  में  कोई  सोचने-विचारने की  बात  नहीं  हैं?  जब  कभी  भी  अल्पसंख्यक  शब्द  आता  हैं  तो  केवल  मुस्लिम  समुदाय  के  बारे  में  ही  सोता  जाता  है|

 महोदय,  हिन्दू,  मुसलिम,  सिक्ख,  इसाई,  हम  सब  हैं  भाई-भाई|  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  हैं  कि  आरक्षण  के  पूवधान  A  बचने  के  लिए,  ओबीसी  के  लिए  जो  आरक्षण  का  परिधान  किया
 गया  हैं  माइनेंरिटी  स्टेटस  लेकर  आरक्षण  की  बला,  तू  जल  और  उस  बला  को  टाल  Gl  यह  इससे  बचने  का  उपाय  तो  नहीं  है।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  A  यह  पूछना  चाहूंगा
 कि  कहीं  मराडठेटिटी  स्टेटस  में  बिला  स्टेट  को  पूछे  हुए,  सीधा  आयोग  दे  दे,  तो  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  हैं  कि  आरक्षण  से  बचने  के  लिए  आप  इस  YOR  का  परिधान  लाये  हैं|  विशेषकर

 ओबीसी  के  आरक्षण  से  बचनें  के  लिए।  मैंनें  जैसा  कहा  कि  हम  भी  यह  चाहते  हैं  कि  अत्पसंरत्यक  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  में  आयें  और  उनका  शैक्षिक  और  सामाजिक  उत्थान  हो  और

 वे  इस  देश  के  अंदर  बराबर  al  हम  यह  चाहते  हैं  कि  जैसे  आज  समाचार  पतों  में  रहमान  जी  को  दुनिया  का  सबसे  बड़ा  पुरस्कार  ऑस्कर  "जय  हो..."  गाने  के  लिए  मिला|  जब

 एनडीए  की  सरकार  थी  तब  माननीय  अटल  जी  ने  रहमान  जी  के  द्वारा  "as  मातरम..."  गीत  बताया  था|  यह  गीत  सारे  देश  के  अंदर  बहुत  लोकप्रिय  हुआ  था|  हम  तो  एक  रस,
 एक  मति,  एक  गति,  एक  नीति  और  रीति  करना  चाहते  हैं,  लेकिन  यूपीए  की  सरकार  अल्पसंख्यक  और  बहुसंख्यक  का  तै  डालकर  और  शिक्षण  संस्थाओं  में  भी  अल्पसंख्यकों
 के  नाम  पर  अधिक  छातूवृत्तियां देकर,  कई  जगह  नौकरियों  में  रिजर्वेशन  देकर,  यूनिवर्सिटी  आदि  में  योग्यता  के  आधार  पर  भुवेश  को  रोकने  का,  यह  सारा  जो  षड़यंतू  चल  रहा  हैं
 हम  इसके  Rac हैं।  हम  आपसे  यह  पुराना  करना  चाहतें  हैं  कि  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करना  अनिवार्य  माना  जाएा  इसका  दुरूपयोग न  हो,  नहीं  तो  आतंकवाठी तत्व
 पनपेंगे  और  देश  विरोधी  ताकतें  पनपेंगे  और  कहीं  न  कहीं  वह  तालिबान  वाला  मामला  हो  जाएगा|  तालिबान  आज  सबसे  बड़ा  खतरा  पैदा  हो  रहा  हैं।  ये  sak  हिन्दुस्तान की
 सीमाओं तक  आ  गये  8  तालिबानियों  से  पाकिस्तान  भी  घबरा  रहा  हैं  और  अमेरिका  को  भी  संकट  दिखाई  दे  रहा  हैं।  महोदय,  हमें  इन  शिक्षण  संस्थाओं  से  सावधानी  रखनी  होगी,
 केंद्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों को  बराबर  ध्यान  रखना  ase)  इनके  परामर्श  के  बिना  किसी  भी  संस्था  को  माइनॉरिटी  का  स्टेटस  देना  ठीक  नहीं  है

 MR.  CHAIRMAN  :  There  is  no  time.  Please  conclude.

 पो.  रासा  सिंह  रावत  :  यह  बहुत  अच्छी  बात  हैं  कि  आपने  दो  सेमिस्टर  की  जगह  तीन  सेमिस्टर  किये  हैं।  आपने  इसकी  परिभाषा  में  जो  स्पष्टीकरण  दिया  हैं  कि  अल्पंख्यको
 द्वारा  स्थापित  और  पुरोहित  के  पीछे  क्या  राज  हैं?  अगर  कोई  दूसरा  समुदाय  या  समुदाय,  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लिए  संस्था  स्थापित  करता  है  तो  क्या  उसे  माइनॉरिटी  का
 स्टेटस नहीं  मिलेगा?  आपकी  इस  परिभाषा के  अंदर  भी  कहीं  ल  कहीं  अलगाववाद  की  बू  आती  है।  महोदय,  मैनें  कतिपय  बातों  की  तरफ  आपका  ध्यान  आकर्षित  किया  ए%  हम
 इसका  विरोध  करते  हैं।  आयोग  बना,  यह  अच्छी  बात  हैं।  आयोग  जांच  करे  और  उनको  सहयोग  पूठान  करे|

 MR.  CHAIRMAN:  You  place  it  on  the  Table.

 Gi.  रासा  सिंह  रावत  :  महोदय,  मैं  अंतिम  बात  कह  रहा  हूँ  और  मैं  आपका  संरक्षण  चाहूंगा|

 MR.  CHAIRMAN:  It  is  very  difficult  to  control  it.[r73

 पो.  रासा  सिंह  रावत :  2005  में  आयोग के  सामने  40  एप्लीकेशंस  आई,  2006  में  1744.0  एप्लीकेशंस  आई,  2007  में  818  एप्लीकेशंस  आई।|  कुल  2622  एप्लीकेशंस  आई
 और  इनमें से  825  का  निस्तारण किया  गया,  मैं  समझता  हूँ  कि  छानबीन  तो  होली  वाहिएा  बिना  छानबीन  किए  अगर  अल्पसंख्यक  संस्थाओं  के  नाम  पर  हर  किसी  संस्था  को
 स्थापित  कर  दिया  गया  तो  राष्ट्र  के  लिए  संकट  खड़ा  हो  सकता  है।  इसलिए  इसमें  सावधानी  बरतने  की  आवश्यकता  है।  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिटा,  इसके लिए  आपका
 धन्यवाद]

 *SHRI  J.M.  AARON  RASHID  (PERIYAKULAM)  :  Sir,  I  wish  to  speak  in  Tamil  while  participating  in  this  discussion  on  National
 Commission  for  Minorities  Educational  Institutions  (Amendment)  Bill  2009.  In  our  Indian  body  polity,  minorities  must  have  their
 rightful  place.  The  rights  of  the  minorities  under  Article  30(i)  are  specified  in  our  constitution.  Under  the  guidance  of  Madame
 Sonia  Gandhi,  the  Chairperson  of  UPA,  Minister  of  Human  Resources  Development  in  the  Union  council  of  Ministers  headed  by
 our  Prime  Minister  Dr.  Manhoman  Singh,  has  brought  about  several  welfare  measures  meant  for  the  minorities.  Much  has  been
 done  to  bring  about  change  in  the  lives  of  minorities  in  these  four  to  five  years  during  the  tenune  of  UPA  Government.  I  would
 like  to  point  out  that  in  certain  states  especially  in  the  BJP  ruled  states,  getting  approval  to  run  Minority  Educational  Institutions  is
 in  itself  a  problem  and  it  is  just  not  available.  Section  10(i)  is  being  amended  just  because  the  minorities  are  denied  of  their  rights
 in  the  opposition  ruled  states.  This  amendment  seeks  to  protect  their  rights.

 I  have  a  humble  request  to  make.  Minority  Commission  has  got  just  three  members  as  of  now.  It  is  said  that  about  Rs.13



 lacs  is  being  spent  on  each  member  of  the  commission.  This  Bill  seeks  to  protect  the  rights  of  minorities  especially  the  Islamic
 community  as  it  remains  to  be  the  socially  most  backward  community.  There  must  be  provision  for  three  members  from  Muslim
 Community.  Along  with  a  Sikh  member  and  a  Chistran  member  there  can  be  five  more  members  in  this  commission.  The  money
 spent  on  them  could  be  about  Rs.65  lakhs.  This  amount  is  just  a  drop  in  the  massive  Budget  of  ours  as  the  Centre  deals  with
 about  Rs.6,00,000  crore  and  more.  In  these  four  years  4279  complaints  have  been  received  and  3932  have  been  disposed  off
 after  being  considered  properly.  This  commission  has  been  given  the  judicial  powers  of  a  Civil  court.  Still  some  more

 *  English  translation  of  the  Speech  originally  delivered  in  Tamil.

 powers  have  to  be  given.  Those  who  want  to  establish  Minority  Education  Institutions  are  made  to  run  from  pillar  to  post  when
 they  seek  No  Objection  Certificate  from  the  State  Governments.  Hon'ble  Shri  Arjun  Singh  has  provided  for  in  this  Bill  conferrment
 of  certain  rights.  A  Minority  Institution  can  be  started  if  there  is  no  response  within  60  days  to  the  application  filed  for  obtaining
 No  Objection  Certificate  for  approval  from  the  State  Government.  I  would  like  to  point  out  that  this  UPA  Government  headed  by
 Dr.Manmohan  Singh  and  led  by  Smt.  Sonia  Gandhi  have  great  concern  for  the  minorities.  I  would  like  to  point  out  that  minorities
 have  not  forgotten  the  injustice  meted  out  to  them  during  the  previous  NDA  regime.  Minorities  have  been  put  to  many  sufferings
 in  many  riots.  There  are  thousands  of  men  in  the  civil  services  as  IAS  and  IPS  Officers.  How  many  of  them  are  from  the  Minority
 Community?  How  many  of  the  IPS  Officers  belong  to  Islamic  Community?  They  are  very  limited  in  number  and  easily  countable.
 This  Bill  shows  the  concern  this  Government  has  for  the  minorities.  Not  only  this  Government  has  got  concern  for  the  minorities
 and  the  under  privileged  sections  of  the  society  even  our  other  leaders  have  shown  it.  Especially  our  young  leader  Rahul  Gandhi
 makes  it  a  point  to  visit  the  Scheduled  Tribe  people  and  try  to  learn  from  them  their  problems.  I  would  like  to  ask  of  you  whether
 the  rulers  in  the  previous  regime  have  done  anything  like  that.  The  rights  of  the  Minority  Community  must  be  protected.  I  would
 like  to  request  this  Government  to  see  that  the  National  Commission  for  Minority  Education  Institutions  gets  some  more  powers
 and  gain  an  enhanced  status.

 MR.  CHAIRMAN:  Hon.  Member,  you  can  place  your  speech  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  J.M.  AARON  RASHID  :  Section  12  should  also  be  modified.

 MR.  CHAIRMAN:  Hon.  Member,  you  can  place  your  speech  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  J.M.  AARON  RASHID  :  It  should  definitely  be  investigated  by  the  Government  whether  the  institutions  that  are  run  in  the
 name  of  minorities  are  run  by  the  minorities.  You  have  to  probe  it  in  the  larger  interest  of  the  minorities  of  this  country.

 We  are  deprived,  and  the  minorities  are  not  given  importance.  The  UPA  Government  is  giving  utmost  importance  to  it  because
 the  minority  community  is  educationally  backward.

 We  have  545  districts.  I  would  request  and  urge  upon  the  Government  that  the  UPA  Government  in  the  Centre  should  start
 minority  educational  institutions  like  Kendriya  Vidyalaya  or  Kasturba  Gandhi  Vidyalaya  in  every  district.  You  have  to  start  one
 minority  educational  institution  in  every  district.  ...(nterruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Karunakaran,  you  can  start  speaking.  He  would  not  stop.

 (Interruptions)

 SHRI  J.M.  AARON  RASHID  :  In  addition,  you  have  to  provide  education  to  the  minorities.  The  Central  Government  should  give
 training  to  the  minority  students  for  IAS  and  IPS  also.

 MR.  CHAIRMAN:  Hon.  Member,  you  can  place  your  speech  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  J.M.  AARON  RASHID  :  Section  12(B)  in  this  Acts  needs  to  be  amended.  In  the  same  way  as  you  seek  to  amend
 section  10  a(i)  you  may  amend  also  section  12(B).  There  must  be  a  study  to  collect  details  as  to  how  many  of  the
 beneficiaries  from  the  Minority  Educational  Institutions  are  really  minorities.  There  are  some  people  who  run  such
 institutions  under  the  guise  of  minorities.  How  many  students  are  benefitted?  How  many  from  the  Minority  Communities  get
 job  opportunities  must  be  studied.

 As  regards  reservation  of  seats,  minorities  should  be  given  reservation  in  education.  The  minorities  should  be  given
 reservation  in  all  the  States  by  this  Government.  The  Tamil  Nadu  Government  has  given  it;  the  Andhra  Pradesh  Government  has
 given  it;  and  even  the  BJP  Government  in  Karnataka  has  given  it.  Why  are  you  not  giving  it?  The  Central  Government  should  also
 give  reservation  to  the  minorities.



 I  would  like  to  say  that  this  Government  alone  can  give  it,  and  this  Government  alone  can  take  care  of  them.

 We  should  not  be  deprived  and  neglected.  The  minorities  should  not  be  neglected  at  any  cost.

 Article  30  (1)  of  the  Constitution  should  be  protected.  ...(/nterruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Yes,  Mr.  Karunakaran,  you  can  speak.

 ...(Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Nothing  will  go  on  record.

 (Interruptions)  a€}  5

 SHRI  P.  KARUNAKARAN  (KASARGOD):  Sir,  how  can  I  speak?  The  House  is  not  in  order.  ...(/nterruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  He  would  not  stop.

 ...(Interruptions)

 SHRI  J.M.  AARON  RASHID  :  Sir,  I  am  concluding.  More  percentage  of  seats  for  minorities  should  be  given  in  the  colleges  that
 are  run  in  the  name  of  minorities.  With  these  words,  I  conclude  my  speech.

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  a  limit.  You  are  on  the  ruling  side.  How  can  the  Business  of  the  House  be  concluded  if  you  take  so
 much  of  time  of  the  House?

 Mr.  Karunakaran,  you  must  at  least  be  liberal  and  accommodative.

 *  Not  recorded.

 SHRI  P.  KARUNAKARAN  :  We  are  discussing  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  (Amendment)  Bill,
 2009.  ...(Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  This  is  a  subject  on  which  anybody  can  speak  for  any  length  of  time.  Minority  issue  is  the  basic  issue,  and
 anybody  can  speak  on  it  at  any  time.

 Interruptions)

 SHRI  P.  KARUNAKARAN:  The  hon.  Minister  has  stated  that  there  are  issues  with  regard  to  the  functioning  of  the  Commission.  I
 would  like  to  recollect  that  there  was  a  really  heated  discussion  in  this  House  when  we  first  discussed  the  Bill  in  2004.  After  that
 discussion,  we  have  given  shape  to  the  Bill.  ...(Jnterruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  sure  that  the  Minister  will  be  here.  If  all  others  leave,  he  will  be  here.

 SHRIMATI  C.S.  SUJATHA  (MAVELIKARA):  Sir,  we  are  here.

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  (TRICHUR):  Sir,  we  all  are  here.

 MR.  CHAIRMAN:  This  is  the  only  consolation.

 SHRI  P.  KARUNAKARAN  :  It  is  true  that  even  now  there  are  a  large  number  of  problems  being  faced  by  the  minority  community.



 The  minority  community  has  a  Constitutional  right  under  Article  30  (1A).  Still,  we  are  discussing  this  issue  in  this  House  even
 after  61  years  of  our  Independence. [r74]

 As  stated  by  other  hon.  Members,  we  have  to  give  due  importance  to  minorities.  It  is  on  this  basis  that  Sachar  Commission
 Report  was  been  tabled  in  Parliament.  It  came  to  the  fore  in  the  Sachar  Commission  Report  that  in  many  Districts  and  towns  of
 the  country  the  status  of  minorities  is  below  that  of  SC  and  ST  communities.  Some  Governments  have  taken  steps  to  rectify  their
 mistakes.  I  am  proud  of  saying  that  on  the  basis  of  Sachar  Commission  Report  the  Government  of  Kerala  has  constituted  a
 Committee,  the  Paloli  Mohammad  Kutty  Committee  to  go  into  this  issue.  The  Committee  has  submitted  its  report  and  the
 recommendations  have  already  been  implemented  to  give  scholarships  to  minority  students  and  provide  reservation  to  minorities
 in  educational  institutions  and  employment  opportunities.

 I  understand  that  there  are  some  practical  difficulties  experienced  by  the  Commission  in  the  past  four  years  of  its  existence.  Hon.
 Minister  has  made  it  clear  that  the  number  of  Members  of  the  Commission  has  to  be  raised  and  some  other  issues  have  to  be
 attended  to.  I  fully  agree  with  many  of  the  suggestions  made  by  the  Minister.  At  the  same  time  one  must  realise  that  the  status  of
 education  in  the  country  differs  from  State  to  State.  In  Kerala  there  is  cent  per  cent  education  and  that  is  not  the  case  with  many
 other  States.  While  majority  of  the  educational  institutions  are  Government-owned  in  some  States,  they  are  privately  managed  in
 many  other  States.  We  have  a  federal  set  up  in  our  country.  Every  issue  is  complex  in  our  country  including  education.  We  have
 to  give  due  importance  to  States  in  all  sectors  whether  it  is  education  or  any  other  sector.

 The  Minister  has  made  a  suggestion  that  problems  crop  up  with  regard  to  the  State  Governments  in  the  matter  of  according  the
 status  of  minorities.  He  said  that  some  States  may  have  differing  views  from  the  other  States  in  this  regard.  But  I  think  it  is  the
 State  Governments  which  can  judge  these  things  better.  There  may  be  problems  and  I  do  not  deny  that.  But  how  can  the  State
 Governments  be  kept  out  of  the  process  of  deciding  the  status  of  minorities  and  other  issues?  If  two  State  Governments  take
 opposing  views,  the  Central  Government  can  intervene  and  give  a  direction.

 I  remember  that  in  the  draft  Bill  that  was  introduced  in  the  House  in  2004  there  was  no  mention  about  the  role  of  the  State
 Governments.  After  taking  into  consideration  the  views  of  all  political  parties,  it  was  included  that  there  should  be  consultation
 with  the  State  Government  in  this  matter.  Even  after  consulting  the  State  Governments,  the  Minorities  Commission  can  take  its
 own  view.  In  this  Bill,  even  that  consultation  role  given  to  the  States  earlier  has  been  done  away  with.  I  think  that  has  to  be
 reintroduced.  Otherwise,  it  would  set  a  bad  precedent  with  regard  to  relations  between  the  States  and  the  Centre.

 Both  the  Central  and  State  Governments  will  have  to  give  due  importance  to  minorities.  We  cannot  say  that  it  is  only  the  Central
 Government  that  gives  due  importance  to  minorities  and  State  Governments  are  all  against  them.  We  cannot  take  that  view  in  our
 federal  set  up.  It  is  only  when  the  States  are  strong  that  the  Centre  can  become  strong.  Otherwise,  there  may  be  problems.  The
 Union  Government  has  to  consider  this  aspect  and  introduce  the  concept  of  consultation  with  the  States  once  again.

 With  these  words,  I  support  the  Bill.

 KMR75

 थी  राम  कृपाल  यादव  (पटना)  :  सभापति  महोदय,  मैं  सबसे  पहले  आपका  sak  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  मुझे  इतने  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  अपने  विचार  प्रकट
 करने  का  अवसर  प्रवाल  किया।  सदन  में  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  शैक्षणिक  संस्था  आयोग  (संशोधन)  विधेयक,  2009  पर  चर्चा  चल  रही  हैं।  मैं  इसका  समर्थन करता  हू  यह

 विधेयक  संविधान  की  धाराओं  के  बिलकुल  अनुरूप  और  उसकी  भावनाओं  के  अनुकूल  हैं।  संविधान की  धारा  30  (1)  (ए)  में  साफ  कहा  गया  है  कि  सभी  अत्पसंरत्यक  धर्म  या
 भाषा  के  आधार पर,  जिन्हें  अल्पसंख्यक माना  गया  हैं,  उन्हें  निश्चित  रूप  से  यह  अधिकार  हैं  कि  वे  शैक्षणिक  संस्था  स्थापित  करें  और  उसका  पू शासनिक  अधिकार  भी
 अल्पसंख्यक के  हाथ  में  |

 महोदय,  कुछ  समय  पहलें  सच्चर  कमीशन  की  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  बारे  में  रिपोर्ट  आई,  जिससे  यह  स्पष्ट  हुआ  कि  जो  अल्पसंठ  समुदाय  के  लोग  हैं,  उनकी  स्थिति
 अनुसूचित  जनजाति  और  अनुसूचित  जनजाति से  भी  खराब  है|  यदि  नहीं,  उनकी  वित्तीय  तथा  पू शासनिक स्थिति  भी  खुत  खराब हैं।  मैं  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान की  लगभग  60

 वर्षो,  की  आजादी  के  बाद  भी,  यदि  इस  देश  का  कोई  बड़ा  समुदाय  उपेक्षित  रहा  हो,  उसकी  आर्थिक  विपन्नता रही  al)  इसके  साथ  ही  साथ  शैक्षणिक  विपन्नता  भी  रही  हो,  तो

 निश्चित  रूप  से  हम  सब  लोगों  के  लिए  यह  शोचनीय  स्थिति  है  और  विचार  करने  का  विषय  है|  इसके  लिए  में  राष्ट्रीय  कानून  बनाने  का  अधिकार  भी  हैं|  हमको  संविधान ने  इस
 प्रका  की  शक्तियां  प्रठत  की  हैं  कि  हम  राष्ट्रीय  a  बनाएं  और  बनाते  भी  हैं।  हमें  संसद  ने  यह  अधिकार  दिया  हैं  और  हमने  उसी  अधिकार  के  तढ़त  इस  विधेयक  को  संसद  में
 लाने  का  काम  किया  है।  इसमें  कहीं  भी  किसी  राज्य  सरकार  के  अधिकार  का  अतिक्रमण  करने  की  बात  नहीं  हैं।  पहले से,  एक  नहीं,  अनेक  ऐसे  कानून  बने  हैं,  जिनमें  राष्ट्रीय
 कानून  के  तहत,  जनहित  के  लिए,  अवाम के  लिए,  पत  AR  a  बनाकर,  उन्हें  सुरक्षा  देने  का  काम  किया  गया  है|

 अहोठय,  मैं  लगीं  समझ  पाया  हूं  कि  अभी  हमारे  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मित  पो.  रासा  सिंठ  रावत  जी,  बड़ी  नेठला  पूकट  कर  रहे  थे  सर,  यह  देश  की  एक  खूबसूटत।  है  कि  इसमें
 हर  धर्म  और  हर  भाषा  के  लोग  रहते  हैं  हमारे  देश  की  यह  स्थिति,  अनेकता  में  एकता  की  पहचान  है।  इसी  वजह  A  पूरी  दुनियां  में  हमरे  देश  की  खूबसूरती  की  महक  और

 सुगन्ध  हैं,  मगर  इस  सुगन्ध  में  ये  लोग  soe  डालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं,  क्योंकि  इनकी  मानसिकता  ठीक  नहीं  है  और  ये  कट्टरवादी  लोग  हैं।  देश  में  रहने  वाले  हर  व्यक्ति  को



 अपनी  उन्नति  करने  का  अधिकार  है|

 पो.  रासा  सिंह  रावत  (अजमेर):  मैंने  तो  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  में  लाने  के  लिए  कहा  था|  हम  सब  एक  हैं|  We  are  all  one.  We  are  Indian  first  and  then
 anything  else.  सर,  मैंने  तो  राज्य  सरकारों  सें  परामर्श  नहीं  करनें  वाली  बात  का  विरोध  किया  था|

 MR.  CHAIRMAN  :  You  address  the  Chair.

 थी  राम  कृपाल  याद  :  सर,  मैं  कह  रहा  हूं  कि  देश  की  60  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  देश  का  एक  बड़ा  वर्ग  बहुत  पीछे  है,  उन्हें  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  मे  लाने  के  लिए  और
 उनकी  शैक्षणिक  योग्यता  को  बढ़ाने  के  लिए  यह  विधेयक  लाया  गया|  इस  देश  में  यह  स्थिति  इसलिए  आई  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ने  इतने  वर्षों  में  अल्पसंख्यकों  की  शैक्षणिक
 स्थिति  को  सुधारने  में  सहयोग  नहीं  किया।  यदि  राज्य  सरकारों  नें  आजादी  के  इतने  वर्षों  में  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  को  अति कू मित  करने  का  काम  नहीं  किया  होता,  तो  इस
 विधेयक  को  लाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ती|  कुछेक  राज्य  हैं,  जो  खासतौर  पर,  इस  मानसिकता  के  हैं  कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  जो  लोग  हैं,  वे  आगे  जहीं  बढ़ें  और  उनकी
 तरक्की ज  a)

 महोदय,  मैं  मानता  हूं  कि  इस  देश  में  बहुत  से  पिछड़े  प्रदेर  और  बढत  से  पिछड़े  समाज  भी  हैं।  इसका  बहुत  बड़ा  कारण  हैं  कि  हम  बहुत  बड़ी  संख्या  में  अशिक्षित  हैं  जब  तक  शिक्षा
 नहीं  आएगी,  तब  तक  किसी  भी  राज्य  का  या  किसी  शी  लग  का  विकास  नहीं  हो  सकता|  हम  आज  विकासशील देश  हैं।  देश  की  मुख्य  धारा  में  जोड़ले  के  लिए  अल्पसंख्यकों  को
 निश्चित  तौर  पर  शिक्षित  करना  पड़ेगा|  इसका  उन्हें  बैसिक  अधिकार  WH  हैं।  हमने  इतने  वर्षों  तक  उन्हें  उस  अधिकार  A  वंचित  रखने  का  काम  किया|  यह  बढ़ुत  बड़ा  अपराध  हैं।
 इसीलिए  जो  अल्पसंख्यकों के  लिए  शिक्षण  संस्थाएं  खुलती  रहीं,  उन्हें  "नो  ऑब्जेक्शन  देने  में  बहुत  ज्यादा  कठिनाइयां  आती  रहीं  इसलिए  यूपीए.  सरकार  नें  अहसास  किया
 कि  हम  उन्हें  उनके  अधिकार  से  वंचित  करने  का  काम  नहीं  Pl,  अत:  हम  यू.,पी.ए.  सरकार का  आभार  व्यक्त करना  चाहते  हैं,  जिसने  अल्पसंख्यकों की  शैक्षणिक  स्थिति  को
 मजबूत  करनें  के  लिए  कई  महत्वपूर्ण  योजनाएं  चलाई  हैं।  उनके  उत्थान  और  उनकी  शैक्षणिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  लगभग  7500  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  हैं।  यह
 एक  बहुत  बड़ा  स्टैप  उठाया  गया  हैं  और  इसी  के  साथ-साथ  इस  बिल  को  लाकर  उनके  लिए  एक  कुंति कारी  कदम  उठाने  का  काम  किया  गया  हैं|  [r76]

 कहीं  भी  किसी  राज्य  के  अधिकार  में  कटौती  करने  की  मंशा  कभी  भी  केंद्र  सरकार  की  नहीं  है,  मगर  cog  सरकार  यह  जरूर  समझती  है  कि  यदि  राज्य  सरकार  अपने  दायित्व
 का  निर्वहन  नहीं  कर  रही  है  तो  इस  देश  में  रहने  वाले  जो  लोग  हैं,  जो  किसी  ल  किसी  कारण  A  aga  पिछड़े  हुए  हैं,  उनको  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  निश्चित  तौर  पर  ऐसे
 कदमों  को  उठाने  का  काम  किया  हैं,  उसी  के  तहत  यह  फठट  है।  मैं  निश्चित  तौर  पर  2004,  2006  में  जो  बिल  आया  हैं,  उसमें  मामूली  सा  संशोधन  (५  (व्यवधान)  टाइम  हो
 गया?  मैं  पहली  बार  ही  बोल  रहा  हूं।

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  बहुत  पू्गतिशील  हैं  और  संवैधानिक  सवधाबों  के  तहत  देश  के  सामने  लाया  गया  है|  आप  क्या  समझते  हैं,  हमारा  देश  गति  में  हैं,
 विकासशील देश  है,  अगर  हम  अपने  आपको  विकसित  देश  साबित  करना  asc  हैं  तो  दुनिया  के  सामने  हमको  भी  अपना  चेहरा  दिखाना  पड़ेगा|  वेश  का  इतना  बड़ा  समुदाय  और

 वर्ग  अगर  पिछड़ा  रहेंगा,  अशिक्षित  रहेगा,  गरीबी  और  फटेहाली  में  रहेगा  तो  निश्चित  तौर  पर  हम  विकसित  देशों  की  शूणी  में  नहीं  आ  सकते|  अगर  हमें  दुनिया  में  अमेरिका  के
 सामने आला  होगा,  और  विकसित  देशों  के  सामने  आना  होगा  तो  निश्चित  तौर  पर  हर  वर्ग,  हर  तबके  के  अधिकारों  को  संरक्षित  करना  पड़ेगा  और  उनको  मुख्य  धाना  में  लाना
 पड़ेगा  उसी  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  आज  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोग,  जो  पहुत  पिछड़े  स्थान  पर  हैं,  जिनकी  आर्थिक  अवस्था  जाननें  के  लिए  आप  गांतों  में  चले  जाइये,
 आप  तो  केरल  पूरे9  से  आते  हैं,  वहां  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  माइलोरिटीज़  की  जो  स्थिति  है,  sroer  भी  ऐसे  कई  पूदेश हैं,  आप  बिहार  में  चले  जाइये,  उनके  पास  खाने  के  लिए  अ्ज
 जहां  हैं  और  उनकी  आर्थिक  स्थिति  के  साथ  शैक्षणिक  स्थिति  इतनी  खराब  हैं  कि  उसकी  तुलना  किसी  गरीब  से  गरीब  आदमी  से  की  जाये  तो  भी  वह  फर  होगा|  उनकी यह  स्थिति
 है,  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि.  (व्यवधान)

 मैं  समाप्त  करने  जा  रहा ही  (व्यवधान)  मैं  अपनी  बात  खत्म  करूंगा,  तब  आप  दूके  माननीय  सदस्य  को  बुलाएंगे,  अभी  तो  मैंने  खत्म  ही  नहीं  किया  है|

 मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  हमारे  माननीय  नित  रासा  विंढ  रावत  जी  बोल  रहे  थे  कि  उनको  यह  छूट  टी  जायेगी  तो  शुत  सारी  एजुकेशनल  संस्थाएं  खुल  जाएंगी  और  वहां  कोई
 गड़बड़ होगी  और  क्या  होगा,  अदर  एक्टीविटीज क्या  होंगी|  यह  आपकी  मानसिकता बोल  रही  हैं।  आपकी  जो  संकीर्ण  भावना  हैं,  उसके  आधार  पर  आप  बोलने  का  काम  कर  रहे  हैं
 और  आपके  रहते  देश  का  हित  भी  नहीं  हो  सकता  है|...  (व्यवधान)

 MR.  CHAIRMAN  :  Nothing  will  go  on  record.

 (Interruptions)  a€/*

 MR.  CHAIRMAN:  Now  nothing  will  go  on  record.

 (Interruptions)  a€/*

 of  राम  कृपाल  यादव  :  मैं  अन्त  में  यही  निवेदन  करूंगा,  इसको  आपने  ऑफ  कट  दिया,  मुझे  एक  मिनट  की  परमीशन  दीजिए,  ताकि  मैं  पुन:  इस  बिल  पर  समर्थन  देते  हुए
 अपनी  बात  समाप्त  कर  सहूं।
 *  Not  recorded.

 मैँ  आपसे  निवेदन  करूंगा  और  मैँ  माननीय  मंत्री  जी  के  पूति  आभार  पूकट  करूंगा|  सच्चर  कमेटी  के  बाद  एक  फातमी  कमेटी  भी  आई  है,  उसी  कमेंटी  की  रिपोर्ट  है,  इन्होंने  उसे
 स्टडी  किया  है,  इसलिए  उस  कमेटी  को  भी  इम्प्लीमेंट  करें  और  निश्चित  तौर  पर  शैक्षणिक  पिछड़े  हुए  जो  मुसलमान  लोग  हैं,  खास  तौर  पर  उनको  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  जोड़ने
 के  लिए  आप  और  आगे  बढ़िये|

 मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  फरता  हूं



 18.44  hrs

 (Mr.  Deputy-Speaker  jn  the  Chair)

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  (TRICHUR):  Sir,  we  support  this  Bill  and  I  must  make  it  very  clear  that  the  Left  Parties  take  a  position
 of  supporting  the  minority's  cause.  It  is  not  that  we  are  treating  them  as  a  vote  bank  or  anything.  It  is  out  of  conviction  that  in  a
 secular  and  democratic  country,  the  minority  communities  should  enjoy  the  rights  that  are  bestowed  upon  them  by  the
 Constitution.[R77]

 While  we  are  discussing  this  Bill,  let  me  just  mention  that  the  Government  agreed  for  appointing  the  Sachar  Committee
 and  the  Committee  brought  out  a  very  good  Report,  but  the  Report  has  never  been  discussed  in  Parliament.  Now,  if  the
 recommendations  of  the  Report  were  to  be  implemented  properly  and  the  spirit  of  the  Report  is  to  guide  the  Government  at  the
 Centre  as  well  as  at  the  States,  then  it  should  have  been  necessary  that  the  Government  should  have  taken  interest  to  see  that  it
 was  discussed  in  Parliament.  It  was  listed  for  discussion  but  the  House  could  not  discuss  it.  Since  tomorrow  or  the  day  after,  this
 Fourteenth  Lok  Sabha  comes  to  an  end,  we  are  sure  that  we  are  not  going  to  get  an  opportunity  to  discuss  that  Report.

 SHRI  MADHUSUDAN  MISTRY  (SABARKANTHA):  We  all  are  going  to  be  there  in  the  15  Lok  Sabha...(  Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Please  do  not  interrupt.

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  :  Sir,  I  take  it  in  the  right  spirit.  But  it  was  a  failure  on  the  part  of  the  Government.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  7.00  बजे  तक  हाउस  बढ़ाया  हुआ  है,  मैं  चाहता  हूं  कि  7.00  बजे  तक  इसे  खत्म  कर  लें  That  will  be  good.  The  hon.  Members  are
 requested  to  give  their  suggestions  only.

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  :  It  was  a  serious  mistake  on  the  part  of  the  Government  that  the  Report  was  not  discussed  in
 Parliament.  That  would  have  done  some  good.

 Sir,  now  coming  to  the  provisions  of  the  Bill  I  would  like  to  submit  that  all  the  amendments  are  good  except  that  aspect  that
 amendment  which  stipulates  doing  away  with  consultations.  I  can  understand  the  difficulty  of  the  Government.  Probably,  many
 States  are  putting  a  hindrance  and  the  Government  wants  to  get  out  of  that  kind  of  a  situation.  This  is  another  aspect  that  in  the
 name  of  minority,  using  the  name  of  minority  education  is  being  successfully  made  into  a  big  industry  by  certain  people.  Since
 we  are  discussing  an  issue  relating  to  minority  education,  how  can  the  Government  ignore  this?  This  fact  cannot  be  ignored.  If  I
 remember  correctly,  in  the  original  Bill  neither  consultation  nor  consent  was  there.  After  a  long  discussion  the  Government
 agreed  to  the  idea  that  consultation  could  be  introduced.  That  does  not  mean  that  if  consultation  and  consent  are  there,  that  is  a
 different  thing.  We  are  not  asking  for  inclusion  of  consent,  but  consultation  is  a  democratic  process.  Though  we  are  living  in  a
 democratic  society,  yet  we  have  serious  differences  with  certain  Parties  in  power  who  might  take  an  obstructionist  attitude.
 Consultation  should  be  done  and  finally  the  decision  is  with  the  Commission.  I  would  request  the  Government  to  consider  this
 issue.  Let  there  be  consultation.  It  is  in  the  spirit  of  federalism.  I  am  not  going  to  speak  about  the  federal  character  of  the  State
 and  its  parameters  but  it  would  be  understood  that  in  a  federal  State,  an  Act  should  not  be  such  that  it  would  dispense  with
 consultation.

 Sir,  since  you  are  in  the  Chair,  Iam  sure  you  would  agree  with  me.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  try  to  accommodate  everybody  to  the  best  of  my  ability.  But  sometimes  I  have  my  own  limitations.

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  ::  Sir,  it  is  not  a  question  of  accommodating.  It  is  already  there  in  the  Concurrent  List.  This  aspect
 should  be  seriously  thought  about  before  the  hon.  Minister  finally  asks  for  the  consent  of  the  House  to  pass  this  Bill.

 SHRI  SANTOSH  GANGWAR  (BAREILLLY):  Why  are  you  not  opposing  the  Bill?

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN  :  We  will  not  oppose  it.  We  are  requesting  the  Government  to  re-consider  this  particular  aspect.
 Thank  you.  (ends)

 9  चंद्रकांत खैरे  (औरंगाबाद,  महाराष्ट्र):  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  शिवसेना  की  ओर  A  राष्ट्रीय  शैक्षणिक  संस्था  आयोग  (संशोधन)  विधेयक पर  बोलने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हूं।...  (व्यवधान)  मैँ  सबसे  पहले  इस  पर  एक  इजेक्शन रज  करता हूं  कि  माइनॉरिटी  काउंसिल की  एक  काँपस  में  माननीय  मंत्री  शी  ए.32.  अंतुले  उपस्थित  थे,
 जिसमें हम  भी  वहां गए  थे।  हमने  उन्हें  बताया  कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  बारे  में  क्या-क्या  कर  सकते  हैं,  तो  उन्होंने  कहा  कि  आप  कल  आ  जाइए,  मैँ  आपको  बता  Gell)  अगले
 दिन  हम  उनके  पास  कए।  क्योंकि  महाराष्ट्र  में  मेरा  सम्भाजी नगर  औरंगाबाद  डिस्ट्रिक्ट  माटिटी  जिले  के  रूप  में  आता  हैं,  इसलिए  हमने  उन्हें  कहा  कि  हमें  वहां  की  बस्ती  में



 Sacudic करने  के  लिए  मदद  चाहिए।  उनकी  एजूकेशनल  सोसाइटी  के  लिए  भी  मदद  चाहिए,  तो  उन्होंने  कहा  कि  मेरे  हाथ  में  कुछ  नहीं  हैं।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यूपीए  सरकार  ने  फिर  वह  डिपार्टमैंट  क्यों  बनाया|  जब  हम  एजूकेशन  सोसाइटी  के  बारे  में  कहते  हैं  तो  यह  एचआरडी  मिनिस्ट्री  के  अंतर्गत  आता  है,
 जिसके  afi  थी  तर्लीमुडदीन हैं।  सरकार  माइनॉरिटी  के  वेल्फेयर  की  जो  बात  कर  रही  हैं,  यह  ठीक  नहीं  हैं।  मैं  कहला  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  भी  कई  मुस्लिम  कार्यकर्ता  हैं,  शिव
 सेंधा  में  कई  अल्पसंख्यक कार्यकर्ता  हैं।  हमारे  यहां  जो  मौलाना  आजाद  विकास  मंडल  है,  उनके  पास  कई  ऐप्लिकेशन  देने  के  बाठ  भी  कार्य  नहीं  होता|  एक  बार  मैंने  वहां  के  एक

 अधिकारी  को  बुलाकर  पूछा  कि  क्या  बात  है,  तो  वे  कहने  लगे  कि  पैसा  नहीं  हैं,  न  Al  केन्द्र  सरकार  पैसा  भेजती  है  और  न  ही  राज्य  सरकार  भेजती हैं।  अल्पसंख्यक  समुदाय  की
 मदद  करने  का  वायठा  करने  और  वोटिंग  का  लालच  देनें  का  कार्य  करना  ठीक  नहीं  है।  सच्चर  कमेटी  आयोग,  रिपोर्ट  के  बाटे  में  शिव  सेना  का  कड़ा  विरोध  है।  आप  सेकुलर के
 नाते  भेदभाव करना  चाहते  हैं,  यह  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  यहां  हिन्दू  भी  उतने  ही  गरीब  हैं,  मुस्लिम भाई  भी  गरीब  हैं,  सिर  समाज  में  भी  गरीब  लोग  हैं|  अब  जैन  समाज  को  भी ठ
 अल्पसंख्यक समुदाय  का  दर्जा  दिया  जा  रहा  हैं।  मैं  कहला  चाहता  हूं  कि  वह  सीमांत  समाज  होगा,  लेकिन  अल्पसंख्यक  हैं।  उनकी  verbo Bkusct ae S| सोसाइटी  बहुत  हैं।  मैं  कहना  चाहता  हुं
 कि  एचआरडी  डिपार्टमैंट  के  पास  जाते-जाते  पांच  साल  निकल  जाएंगे,  लेकिन  उन्हें  कोई  मदद  नहीं  मिलेगी,

 मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  अल्पसंख्यक  समाज  की  लिस्ट  में  जैन  समाज  को  भी  जोड़ा  गया  हैं,  सेट  समाज  पहले  से  डी  था|  आप  बताइए  कि  कितनी  समस्याओं

 पर  उन्हें  मदद  मिलती  है।  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  ये  बाकी  के  अल्पसंख्यक  समाज  की  मदद  नहीं  करेंगे,  सत्वर  कमेटी  की  रिपोर्ट  लागू  करने  के  बाद  यह  सब  वोटिंग  के  लिए  करते
 हैं,  मतदाता  को  सुश  करने  के  लिए  करतें  हैं,  लेकिन  वहां  भी  बहुत  राजनीति  होती  हैं।  मदरसों  में  क्या-क्या चलता  हैं,  वहां  एजूकेशन  नहीं  सिखलाई  जाती,  उसकी  इंस्पैक्शन होली
 वाहिएा  वहां  बड़ी-बड़ी दीवार  खड़ी  हैं,  अंदर  क्या  चलता  है,  कुछ  मालूम नहीं  पड़ता|  इससे  वातावरण  URE  हो  जाता  हैं।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सच्चर  कमेटी  आयोग  और  उसकी
 रिपोर्ट  हिन्दू-मुस्लिम में  RR  निर्माण  करने  वाली  है|  ऐसी  रिपोर्ट  बनाने  से  अ्य  लोगों  की  शभ्रावलाएं  भी  भड़क  जाती  है  और  दुख  जाती  है।  सरकार  ने  सिर्फ  मतदाता  को  सुश
 करने के  लिए,  लालच  देने  के  लिए  यह  सब  किया  हैं  और  शिव  सेला  इसका  विटोध  करती  है।  शिव  सेना  सुमुख  माननीय  oft  बाला  साहब  ठाकरे  ने  आदरणीय  पूधान  मंत्री  जी  को
 बहुत  बड़ा  ज्ञापन  दिया  था|  उस  दिन  ।ी  उद्भव  ठाकरे  और  हम  सब  एमपीज़  थे।  हमने  कहा  कि  अगर  सच्चर  कमेटी  की  रिपोर्ट  लागू  कर  दी  गई  तो  निश्चित  रूप  से  देश  में  बहुत
 बड़ी  ar  निर्मित  हो  जाएगी,  जैसे  अभी  हर  छोटा  समाज  भी  कहता  हैं  कि  हमरे  लिए  आरक्षण  होना  चाहिए।  आरक्षण  कितना  और  कैसे  बढ़ेगा|  SARI  यहां  मराठा  समाज  बड़ा  हैं,
 उन्होंने  भी  कहा  और  उनका  आंदोलन  भी  चालू हैं।  परसों  जो  सरकारी  शिव  जयंती  a.  उसमें  भी  मुख्यमंत्री और  अन्य  sift  आये  थे,  उनके  ऊपर  भी  पत्थरबाजी  की  गयी  कि  हमें
 आरक्षण दिया  omer  [N78]

 मैं  कहूंगा  कि  ऐसी  वारदात  लालच  के  कारण  शुरू  होती  हैं।  (व्यवधान)  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  शैक्षिक  संस्था  के  तहत  अगर  सही  भला  करना  हैं,  (व्यवधान)  मैं  आपके
 माध्यम  सें  मंत्री  जी  से  कहना  चाहुंगा  कि  यदि  आपको  इनका  भला  करना  है,  तो  पुराणिक  तौर  पर  भला  करायें।  आप  कुछ  ऐसी  अमाउंट  आवंटित  कर  दीजिए  कि  इस  स्टेट  को
 इतना  पैसा  मिलेगा  और  उस  स्टेट  को  इतना  पैसा  मिलेगा,  क्योंकि  आपके  डिपार्टमैंट  तक  आने  में  उनको  चार-पांच  साल  लग  जाते  हैं|  उससे  उनको  कोई  फायदा  नहीं  होता|  आज
 कई  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  बच्चे  हमरे  पास  आते  हैं।  हम  उन्हें  यही  कहते  हैं  कि  सिर्फ  लालच  की  खातिर  ही  ऐसा  किया  है,  इसलिए  आप  इसे  भूल  जाओ।|  मैँ  कहना  चाहूंगा कि
 इन्होंने  GIR  निर्माण  करने  की  कुत  बड़ी  साजिश  की  हैं|  यूपीए  सरकार  ने  वोटिंग  के  लालच  के  कारण  ऐसा  किया  हैं।  यहां  एक  जगह  ये  सेक्युलर  बोलते  हैं  और  दूसरी  जगह
 ऐसी  वारदात  निर्माण  करते  हैं  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  बहुत-बहुत  विरोध  करता  हूं।

 SHRI  BRAJA  KISHORE  TRIPATHY  (PURI):  Hon.  Deputy-Speaker,  Sir,  we  are  discussing  the  National  Commission  for  Minority
 Educational  Institutions  (Amendment)  Bill,  2009.  It  intends  to  just  amend  Section  2.  In  the  Bill  it  is  said:

 "In  section  2  of  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  Act,  2004  (hereinafter  referred  to  as
 the  principal  Act),  for  clause  (g),  the  following  clause  shall  be  substituted."

 So,  only  (g)  is  being  substituted.  It  says:

 "(g)  "Minority  Educational  Institutionsਂ  means  a  college  or  an  educational  institution  established  and  administered
 by  a  minority  or  minorities."

 The  amendment  of  section  12  B  is:

 "In  section  12B  of  the  principal  Act,  in  sub-section  (4),  the  words  "and  in  consultation  with  the  State  Governmentਂ
 shall  be  omitted."

 So,  it  is  not  for  minority  students.  It  is  also  not  in  accordance  with  the  recommendations  of  the  Sachar  Committee.  I  do  not  know
 whether  the  hon.  Members  supporting  the  Bill  are  reading  it  or  not.  This  is  meant  for  the  business  in  the  name  of  the  minorities.
 This  is  to  start  colleges.  ...(Jnterruptions)  This  is  just  to  allow  the  minorities  to  start  colleges  in  higher  education.  This  is  nothing
 else.  This  is  not  for  the  welfare  of  the  minorities.  Can  the  hon.  Minister  assure  that  in  these  institutions  either  fifty  per  cent  or
 sixty  per  cent  or  seventy  per  cent  of  the  minority  students  will  be  admitted?  Is  there  any  such  provision  in  this?  There  is  no  such
 provision  in  this.  This  amendment  is  only  to  allow  them  to  do  some  business.  There  is  nothing  in  this  for  the  welfare  of  the
 minorities.

 It  is  universally  acknowledged  that  key  to  progress  of  any  group,  whether  it  be  any  caste,  community  or  gender,  is  education.
 Education  is  necessary  for  minorities  and  others.  The  rights  of  minorities  are  guaranteed  under  the  provisions  of  article  30  of  the



 Constitution.  The  objectives  of  the  National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  are  contained  in  section  3  and
 section  11  of  the  NCMEI  Act,  2004.  Everything  is  mentioned.  So,  we  are  not  discussing  that  thing.

 Insofar  as  the  education  of  the  Muslims  are  concerned,  who  are  one  of  the  major  minorities  of  our  country,  according  to  Sachar
 Committee  Report,  the  dropout  rate  is  25  per  cent;  seventeen  per  cent  are  matriculates  and  only  six  per  cent  are  graduates.  So,
 what  to  talk  about  IIMs  and  other  higher  technical  education?  For  example,  only  63  Muslim  out  of  4,4743  students  had  taken
 admission  in  IIMs.  The  recruitment  of  minorities  is  also  only  8.65  per  cent.  We  are  concerned  with  these  things.  The  Government
 should  consider  all  these  things.[MSOffice79]

 19.00  hrs.

 The  Government  should  consider  for  the  upliftment  and  better  education  of  the  minorities.  But  your  amendment  is  not  meant  for
 this  thing.  Your  amendment  is  just  to  facilitate  the  high  and  rich  people  of  the  minorities  to  go  for  business  and  nothing  else.
 ...(Interruptions)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हाउस  का  समय  सात  जजे  तक  बढ़ाया  गया  था|  सात  बज  चुके  हैं।

 THE  MINISTER  OF  OVERSEAS  INDIAN  AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (SHRI  VAYALAR  RAVI):  The
 discussions  on  this  Bill  can  be  completed  today  and  the  Minister  can  reply  tomorrow.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  सिर्फ  दो  मेंबर्स  बोलने  के  लिए  बाकी  हैं,  उनको  दो-दो  मिनट  सुन  लेते  हैं।  रिप्लाई कल  होगी,

 The  Minister  will  reply  tomorrow.  The  House  is  extended  for  two  more  Members  to  speak.

 Interruptions)

 SHRI  BRAJA  KISHORE  TRIPATHY  :  All  are  not  right  about  Madrassas  to  call  them  institutions  of  social  services  and  humanism  is
 perhaps  too  much.  So,  Government  must  take  care  of  the  students  who  are  enrolled  in  Madrasas.  They  must  be  taught  other
 modern  subjects;  otherwise  how  can  they  be  qualified  in  this  present  world?

 Sir,  they  have  issued  certificates  after  the  enactment  of  Act  of  2004.  The  total  number  of  minority  status  certificates  issued  by  the
 National  Commission  for  Minority  Educational  Institutions  during  2005-07  is  825.  Hon.  Minister  can  apprise  us  the  number  of
 other  certificates  issued  by  this  Commission  during  the  year  2008.  They  have  issued  No  Objection  Certificates  to  about  825
 institutions.  How  many  students  of  minority  communities  are  admitted  in  these  institutions?  I  hope  the  hon.  Minister  can  apprise
 us  so  that  we  will  be  able  to  know  whether  there  is  some  reservation.  ...(Jnterruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  are  only  repeating  your  points.

 SHRI  BRAJA  KISHORE  TRIPATHY  :  Sir,  :  am  just  concluding  within  one  minute.

 There  is  some  result  with  this  amendment.  Can  education  be  considered  complete  without  the  students  having  at  least  the
 working  knowledge  of  Mathematics  and  Science  or  in  an  increasingly  globalized  world,  even  English?  I  would  like  to  know
 whether  these  institutions  will  teach  Mathematics,  Science  and  even  the  English  subject  to  the  students.  Can  the  hon.  Minister
 assure  us?

 Sir,  lowering  the  education  standard  will  be  retrograde  move  for  the  students  and  it  surely  would  not  help  these  children  for
 whom  the  National  Educational  Policy  promises  equality  and  social  justice.  So,  this  will  not  even  help  the  students.

 Sir,  I  will  conclude  within  one  minute.  Even  the  present  West  Bengal  Government  my  Left  Friends  are  very  much  arguing  is
 bringing  an  amendment  to  the  State  Education  Act  to  curtail  the  powers  of  the  Minority  Educational  institutions  to  appoint  the
 teachers.  There  is  a  clash  between  the  Commission  and  the  Government  of  West  Bengal.  So,  by  this  amendment  it  is  curtailing
 the  powers  of  the  States.  I  cannot  say  that  the  West  Bengal  Government  is  not  favouring  the  minorities.  But  I  do  not  know  as  to
 why  they  are  opposing.  Because  it  is  curtailing  the  powers  of  the  States.  Education  is  a  State  subject.  This  amendment  will  just
 create  a  pandamonion  and  States  will  oppose  all  these  things  and  the  entire  interest  will  not  be  solved.  So,  I  hope  that  the  hon.
 Minister  will  see  that  the  minority  students  will  get  better  scope  in  this  institution  where  you  are  giving  No  Objection  Certificate
 and  in  this  way  their  educational  standards  will  also  increase.  The  standards  of  the  Madrasas  educational  institutions  will  increase
 as  they  should  be  equipped  to  cope  with  other  sections  of  the  society.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri  Asaduddin  Owaisi,  you  can  speak  for  two  or  three  minutes.

 oft  असाद्डीन  भोवेसी  (हैदराबाद)  :  पांच  मिनट  समय  दे  दीजिए  बड़ी  मेहरबानी  होगी,



 Sir,  I  rise  to  support  this  Bill.  During  the  last  60  years  of  our  Independence,  this  is  the  only  piece  of  legislation  that  was  made
 subsequent  to  Article  30  which  is  a  Fundamental  Right.

 Sir,  the  hon.  Minister  in  his  introductory  remarks  talked  about  Article  30.  He  quoted  about  the  T.  M.A.  Pai  judgement  also.  .[a80

 I  would  like  to  point  out  here  that  Article  30,  which  is  a  fundamental  right,  has  been  diluted  by  the  hon.  Supreme  Court  in
 its  various  judgements  whether  it  is  in  the  TMA  Pai  judgement  or  the  Namdar  judgement.  It  is  very  unfortunate  that  the
 Commission  has  never  bothered  to  go  to  the  Supreme  Court  or  even  this  Government  has  never  bothered  to  ensure  that  Article
 30  remains  a  fundamental  right.  It  remains  a  fundamental  right  only  on  paper.  But  if  you  read  the  subsequent  Supreme  Court
 judgements  for  the  last  six  years,  you  can  find  that  they  have  diluted  the  fundamental  rights.  In  fact,  they  have  gone  on  record
 and  said  that  Article  30  is  not  a  fundamental  right.  This  in  itself  was  the  duty  of  the  Commission  because  if  you  read  the
 Statement  of  Objects  and  Reasons,  it  clearly  says

 "to  make  recommendations  to  the  appropriate  Government  for  effective  implementation  of  programmes.  "

 Another  function  is  to  specify  the  measures  to  promote  and  preserve  the  minority  status  and  character.  This  has  not  been  done.  I
 would  like  to  know  from  the  hon.  Minister,  through  you,  Sir,  one  thing.  The  Annual  Reports  which  have  been  given  by  this
 Commission  are  only  for  two  years.  What  about  the  other  two  years?  Those  Reports  have  never  been  laid  on  the  floor  of  the
 august  House.  I  do  not  subscribe  to  the  view  that  the  State  Government  should  be  consulted.  I  subscribe  to  the  view  that  it  is
 because  of  the  State  Government's  indifferent  attitude  towards  the  minorities,  especially  the  Muslims,  that  the  problems  remain,
 which  is  the  reason.  That  is  why,  the  status  of  higher  education  of  Muslims  is  very  bad.  The  Sachchar  Committee  is  to  be  seen.  I
 do  not  feel  there  is  need  to  amend  that.  Let  this  Bill  be  passed  /n  toto  because  it  is  high  time  that  we  required  a  law  which  opens
 the  avenues  for  minorities  to  open  educational  institutions.

 Another  important  point  which  I  would  like  to  bring  to  your  kind  notice  is  the  figures  that  have  been  quoted  during  the  last  three
 years.  Only  825  institutions  have  got  the  NOC.  Why  such  a  low  number  is  there?  The  Commission  is  not  doing  its  work  properly.
 When  you  have  received  2622  and  odd  applications,  why  is  it  that  you  have  given  NOC  to  only  825?  Why  not  all  the  2000?  What
 stopped  you  from  doing  that?

 The  basic  lacuna  in  the  National  Minorities  Commission  is  that  it  only  pertains  to  the  HRD  Ministry.  What  about  Health,
 Medical  and  Dental  Colleges?  When  this  Bill  was  brought  forward  nearly  four  years  ago,  I  did  not  move  the  amendment  but  I
 requested  one  thing.  You  are  only  giving  NOC  to  the  colleges  which  work  under  the  AICTE.  What  about  the  Health  Department?
 Why  do  they  also  not  do  it?  Why  do  you  want  to  limit  this  Commission's  work  only  to  your  Department?  This  should  have  been
 brought  forward.  That  has  not  been  done.  Moreover,  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  one  thing.  Appreciating  and
 accepting  all  the  amendments,  I  would  like  him  to  enlighten  us  as  far  as  Section  10  of  the  Principal  Act  is  concerned.  I  can
 understand  Section  2  or  3  of  the  Principal  Act.  But  why  was  he  ready  to  bring  Section  10?  I  fail  to  understand  it.  I  really  fail  to
 understand  why  he  was  ready  to  bring  forward  this  Section.

 Lastly,  when  it  comes  to  the  issue  of  minorities,  what  is  the  definition  of  "minority?"  Why  has  the  UPA  Government  not  brought
 forward  a  Bill  to  say  what  is  the  definition  of  minority?  As  a  Government,  why  are  you  relying  on  the  Supreme  Court's  judgment?
 Why  do  you  want  the  Supreme  Court  to  lead  you?  You  are  the  Government.  You  should  lead  the  nation.  Whatever  the  Supreme
 Court  is  following,  this  Government  is  blindly  following  it.  It  is  not  the  job  of  the  Executive  to  blame  somebody.  When  you
 commit  a  wrong,  you  should  correct  it.  This  definition  of  minority  has  been  laid  down  by  the  Supreme  Court.  The  Punjab
 Government  does  not  agree  to  that.  It  is  high  time  the  definition  of  minorities  is  defined  so  that  tomorrow  we  do  not  find  all
 these  lacunae  and  problems.  The  Supreme  Court  said  it  so  and  the  Punjab  Government  has  disagreed  to  that.  We  could  have
 codified  the  definition  of  minority.  Keeping  all  these  points  in  front  of  you,  I  hope  that  tomorrow  when  the  hon.  Minister  rises  to
 answer,  I  would  request  him  once  again  through  you,  Sir,  that  for  God's  sake  not  to  drop  that  thing.  Let  this  Bill  be  passed  in  toto
 because  it  is  high  time  the  minorities  get  this  thing.

 Moreover,  the  Commission  is  slack.  The  Commission  is  not  doing  its  work  properly.  It  is  very  slow.  So  many  applications
 are  pending  with  them.  That  has  to  be  expedited.  I  hope  that  the  hon.  Minister  would  pressurize  the  Commission  to  go  to  the
 Supreme  Court.  If  not  the  Supreme  Court,  you  can  bring  forward  a  legislation.  How  can  the  Supreme  Court  dilute  Article  30  in
 the  TMA  Pai's  case  or  the  Namdar's  case?  The  Supreme  Court  has  diluted  Article  30.  It  is  my  college.  I  am  opening  my  college
 for  my  students.  I  cannot  give  them  admission.  I  have  to  rely  on  the  State  Government.  Who  is  the  State  Government?  Not  even
 a  single  pie  has  been  given  by  the  State  Government.  Through  my  sweat  and  blood,  I  have  formed  these  colleges.  The  Supreme
 Court  said:  "You  cannot  do  it."  What  is  my  job?  Am  I  a  door  keeper  there?  [२811



 That  is  the  real  issue.  That  is  why  I  brought  it  to  the  notice  of  the  Government.  I  hope  the  Government  will  take  it  in  the
 right  spirit  and  take  corrective  measures.  Still  there  is  some  time  for  them  to  take  these  measures.

 SHRI  K.  FRANCIS  GEORGE  (IDUKKI):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  too  rise  to  support  this  Bill.  This  is  a  Bill  to  amend  the  earlier  Bill
 which  was  passed  in  2004  and  it  was  discussed  threadbare  in  this  House.

 Sir,  from  the  discussion  that  has  just  taken  place  here,  it  is  very  clear  that  almost  everybody  agrees  that  all  the  amendments
 except  the  last  one  regarding  whether  to  consult  State  Governments  or  not.

 Before  going  into  that,  I  was  rather  pained  to  listen  to  my  good  friend  Tripathyji  who  said  that  this  Bill  is  entirely  for  facilitating
 the  business  interests  of  the  minorities.  I  do  not  understand  that.  In  the  educational  field,  it  is  an  established  fact  that  minority
 communities  of  this  country  have  done  yeoman's  service.  In  fact,  if  we  go  through  the  list  of  educational  institutions  of  this
 country,  those  institutions  which  are  considered  as  real  centres  of  excellence  are  being  run  by  minority  communities  in  this
 country  mostly,  not  that  Government  institutions  are  not  of  that  high  standard.  So,  such  statements  that  this  is  just  to  facilitate
 the  business  interests  of  minority  communities  are  not  correct.

 19.12  hrs  (Shri  Devendra  Prasad  Yadav  jn  the  Chair)

 I  do  not  understand  this.  Those  people  who  criticize,  people  like  Tripathyji,  should  also  explain  to  us  as  to  why  they  stand
 in  queue  to  get  admissions  for  their  children  and  their  grandchildren  in  these  very  institutions  which  they  dub  as  business
 institutions.  It  is  very  unfortunate  to  make  that  kind  of  sweeping  remarks.  There  may  be  black  sheeps  both  among  the  minorities
 and  the  majority  communities  which  run  educational  institutions  or  healthcare  institutions,  but  it  is  very  unfortunate  that  those
 kinds  of  comments  are  being  made.

 As  far  as  the  consultation  process  is  concerned,  ours  is  a  federal  democracy.  In  a  federal  set  up,  it  is  only  proper  and  fit  that
 States  are  consulted.  But  at  the  same  time,  as  far  as  the  minorities  are  concerned,  in  every  democracy,  minorities  have  special
 rights  provided  in  the  Constitution.  Our  Constitution  has  also  made  special  provisions  for  the  protection  and  well  being  of  the
 minorities  and  that  is  regarding  the  establishment  and  administration  of  educational  institutions  to  protect  the  special  character  of
 the  minorities  in  this  country.  Within  the  ambit  of  that  constitutional  provision  States  should  be  consulted.  There  has  to  be  a  time
 limit  to  get  the  opinion  of  the  States  and  then  the  Commission  has  to  take  a  decision  within  the  ambit  of  the  constitutional
 provision  regarding  the  minority  status  of  a  particular  institution.  That  kind  of  a  set  up  has  to  prevail  so  that  the  interests  of  the
 minorities  of  this  country  will  be  protected  fully.

 That  is  all  I  want  to  say.

 oft  संतोष  गंगवार  (बरेली):  सभापति  महोदय,  इस  बिल  को  देखने  से  लग  रहा  हैं  कि  केवल  दो-तीन  शब्दों  को  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  लेकिन  माननीय  मंत  जी  और  यूपीए
 के  सहयोगी  ठल  गहुत  जोर-शोर  से  कह  रहे  हैं  कि  वास्तव  में  अल्पसंख्यकों  के  लिए  बहुत  हितकारी  होगा|  अब  यूएन  चार्टर  में  अल्पसंख्यकों  की  क्या  व्याख्या  है,  यह  तो  हम
 बहस  करने  के  लिए  यहां  नहीं  आये  हैं।  हमारा  कहना  हैं  कि  जो  भी  काम  आप  नोटों  के  लिए  करेंगे,  तुष्टीकरण के  लिए  करेंगे,  उसके  क्या  परिणाम होंगे,  यह  बात  समझ  में  आती
 है।  यह  खाली  दो  लाइन  का  सब्सिटयूशन जहां  हैं।  इसकी  व्याख्या  में  आप  जाएंगे  तो  आपको  ललेठा  कि  यह  हमरे  संविधान  के  चरित  को  बदलने  वाला  काम  है।  एक  तो  आप

 राज्यों  से  परामर्श  बिल्कुल  बंद  कर  देना  चाहते  हैं,  जो  मन  में  आए  वह  करें।  अभी  हमारे  माननीय  तिपार्ठ  जी  फट  रहे  थे  कि  यह  धन  कमाने  का  साधन  बनाने  की  बात  चल  रही
 है।  मैं  यहां  पर  आपके  संज्ञान  में  केवल  एक  ही  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  नम्बर  4  में  जो  अमेंडमेंट  S[RB2]-

 "The  amendment  proposes  to  delete  the  word  ‘other  than  universities'."  इसकी  cre  आप  माइनोरिटी  एजुकेशनल  इंस्टीट् यू अंस  को  जोड़ला  चाहते  हैं|
 ढा्टा  sys  हैं  कि  यह  वास्तव  में  बहुत  फार  लिविंग  कांसिक्वेंसेज  का  विषय  है।  दो  बार  सुप्रीम  कोर्ट  के  माननीय  जजों  द्वारा  निर्णय  दिया  जा  चुका  है।  एक  बार  मिस्टर  बाशा  वर्सेस
 यूनियन  आफ  इंडिया,  एआईआर,  1968  सुप्रीम  कोर्ट  662,  पैरा  21  और  अभी  जलदी  में  प्रो.  यशपाल  वर्सेस  छत्तीसगढ़  राज्य,  2005,  5SC.  इसमें  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अपनी
 जजमेंट  में  कहा कि  "The  university  can  be  established  only  by  a  law  made  by  Parliament  or  by  a  State  Legislature  and  that  cannot  be  a
 private  university."  यहां  प्रडवेट  यूलीतिर्सिटी की  बात  कही जा  रही  हैी  यहां  हमारे  संविधान  और  रितु को  बदलने  की  बात  कही जा रही जा  रही  है  मेरा  पवह  हैं  कि  जबकि

 चौदवीं  लोकसभा  के  अंतिम  समय  पर  हम  यहां  हैं,  ऐसा  कोई  फैसला  यह  लोकसभा  न  करे,  जिसका  परिणाम  भविष्य  में  बहुत  घातक  हो  और  देश  के  लिए  हितकारी  न  हो|  आजादी
 के  साठ  सालों  में  से  केवल  छह  साल  ही  एनडीए  की  सरकार  सत्ता  में  आई  है,  बाकी  54  साल  ये  लोग  सत्ता  में  रहें,  तब  भी  इस  समाज  की  ये  लोग  सेता  नहीं  कर  पाए।  गरीबी  बढ़ी,
 तो  इस  समाज  में  बढ़ी  शिक्षा कम  हुई,  तो  इस  समाज  की  शिक्षा  कम  हुरड  आज  इस  लोकसभा  के  आठिटी  अत  के  अंतिम  समय  में  आप  यह  काम  करने  जा  रहे  हैं।  मैं  माननीय

 राम  कृपाल  यादव  से  भी  कहूंगा  कि  वे  इसे  देखें।  यह  अल्पसंठ  के  लिए  बड़ाई  की  बात  नहीं  हैं।  यह  ऐसी  बात  है  कि  इस  देश  को  HA  बांटा  ज्ाए।  यह  संविधान  के  रितु  के
 विपरीत बात  है।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  ऐसा  करने  से  इन्हें  वोट  नहीं  Ya  sey  इसे  स्थगित  किया  जाए  और  इस  av  में  लम्बी  बहस  करने  की  आवश्यकता  हैं।  वर्ष  2004  में  जब
 आप  इसे  लाए  थे,  तब  इस  पर  पूरी  बहस  हुई  थी|  बहस  के  बाठ  जो  आपने  किया,  उस  पर  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है।  मैंने  कई  माइलोरिटी  इंस्टीट्यूट  देखें  हैं  और  उन्हें  देखने  के
 बाद  लगता  है  कि  सरकार  का  उन  पर  कोई  अंकुश  नहीं  रहता  हैं।  जितना  चाहे  पैसा  लो  और  जिसे  चाहो,  उसे  परवेश  दे  दो,  इस  पु क्या  को  अगर  आप  बढ़ाना  चाहतें  हैं,  तब  तो  हमें
 इस  विषय में कुछ में  कुछ  नहीं  कहला  हैं।  आप  जानते  हैं  कि  जब  मुस्लिम  समाज  पढ़-लिख  कर  आने  आ  जाएगा,  तो  वह  आपको  वोट  लहीं  देगा|  उसकी  समझ  में  आ  जाएगा  कि  पूरे



 पचास  साल  तक  आपनें  उन्हें  बेवकूफ  बनाया  हैं।  x  निवेदन  है  कि  आप  चाहे  जो  फैसला  लें,  नेकिल  वह  इस  समाज  के  हित  में  कोई  फैसला  नहीं  होगा|  आप  इस  श्र  में  पुजर्विवाट
 करें  और  फैसला लें।  सभी  राज्य  इससे  असहमत  होंगे।  आपके  सहयोगी  दल,  जिनकी  राज्यों  में  शटके  हैं,  उन्हें  समझ  में  आता  होगा  कि  इससे  उनका  अंकुश  तो  बिलकुल  खत्म
 हो  गया है।  सबको  समझ  आएगा  कि  SA  काम  चल  रहा  हैं|  आप  लोग  मेरी  बात  को  अन्यथा  ज  लें|  आप  लिस्ट  उठा  कर  देखें  कि  इस  पुकार  के  माइल नो रिटी  इंस्टीटयूशंरः  जो
 चलाते हैं,  उनका  पोफाइल क्या है, क्या  हैं,  उनकी  आर्थिक  स्थिति  क्या  है,  वे  चाहे  अल्पसंख्यक हों  या  शहुसंठ्यव  हों,  जिस  समाज  के  भी  हों।  कश्मीर  के  अंदर  ये  विद्यालय  कैसे  चलेंगे,
 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  ये  विद्यालय  कैसे  चलेंगे?  ये  केवल  अपने  स्वार्थ  की  सिद्धि  के  मामले  हैं।  मेरा  आपसे  आबद  हैं  कि  इस  पर  पुनर्विचार  करैं,  ताकि  हमारा  फेडरल  स्ट्रक्चर  बना  |
 राज्य  और  केंद्र  के  संबंध  सही  रहें।  सुप्रीम  कोर्ट  के  बारे  में  हम  यहां  कुछ  शी  कह दें,  लेकिन  हम  एक  दूसरे  के  पूरक  हैं।  अगर  हम  मिल  कर  काम  ७ 3 14  तो  उचित  रहेगा,  मैँ

 माननीय  aft  जी  से  पबूह  करूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  पुनर्विचार  करें  और  ऐसा  करैं,  जिससे  कि  वास्तव  में  उस  अल्पसंख्यक  समाज  का  विकास  हो,  उस  समाज  को  फायदा  हो,
 जिसके  लिए  आप  सबके  दिल  में  दर्द  है,  उसे  कुछ  मिल  He)  मुझे  नहीं  लगता  कि  यह  बिल  इस  काम  में  सहयोगी  या  सार्थक  सिद्ध  होगा,  सिवाय  इसके  कि  उन्हें  गोता  दिया  जाए।|

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  कल  सदन  में  उत्तर  Sar


